
अयोध्या। भगवान श्रीराम की जन्मभमूि पर 
भव्य मदंिर निर्माण के बाद दशे-विदश से 
करोड़ों श्रद्धालओुं की आस्था अयोध्या स ेजडु़ी 
ह।ै राम मदंिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, 
बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं, विश्वास 
और सासं क्ृतिक चतेना का प्रतीक बन चकुा ह।ै 
ऐसे में मंदिर में आन ेवाल ेचढ़ाव ेऔर उसके 
प्रबंधन को लकेर उठे सवालों न े राजनीतिक 
और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चा को जन्म दे 
दिया ह।ै हाल के दिनों में राम मदंिर के चढ़ावे 
से सबंंधित कथित वित्तीय अनियमितताओं 
के आरोपों न ेनया विवाद खड़ा कर दिया ह,ै 
जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजी तजे हो गई 
ह ैऔर मामल ेकी जाचं की मांग भी उठन ेलगी 
ह।ै विवाद की शरुुआत तब हुई जब समाजवादी 
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष Akhilesh Yadav 
न ेसोशल मीडिया मचं पर मदंिर के चढ़ाव ेके 
प्रबंधन को लकेर सवाल उठाए। उन्होंन ेकहा 
कि करोड़ों श्रद्धालओुं द्वारा अर्पित की जाने 
वाली राशि के प्रबधंन में परू्ण पारदर्शिता होनी 
चाहिए, क्योंकि यह केवल वित्तीय मामला नहीं 
बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था स ेजुड़ा विषय 
ह।ै उन्होंन ेन्यायपालिका स ेभी इस मामल ेका 
स्वतः सजं्ञान लनेे का आग्रह करते हुए निष्पक्ष 
जाचं की मागं की।
अखिलशे यादव के बयान के बाद यह 
मदु्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया। 
विपक्षी दलों के कुछ नतेाओं न ेभी मामल ेमें 

पारदर्शिता और जवाबदहेी सनुिश्चित करन ेकी 
आवश्यकता पर बल दिया। समाजवादी पार्टी 
के परू्व विधायक पवन पाडें न ेभी परू ेप्रकरण 
की विस्तृत और निष्पक्ष जाचं की मांग करते 
हएु कहा कि यदि आरोप निराधार हैं तो जाचं के 
बाद सत्य सामन ेआ जाएगा और यदि कहीं कोई 
अनियमितता हईु ह ैतो उसकी जिम्मेदारी तय 
की जानी चाहिए। उनका कहना था कि आस्था 
स ेजडु़े किसी भी ससं्थान के सचंालन में जनता 
का विश्वास सर्वोपरि होना चाहिए।
इन आरोपों के बीच श्री राम जन्मभमूि तीर्थ क्षेत्र 
ट्रस्ट की ओर स ेभी स्पष्ट प्रतिक्रिया सामन ेआई 
ह।ै ट्रस्ट के सदस्य दिनेंद्र दास न ेकहा कि उन्हें 
भगवान श्रीराम और ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर 
परूा विश्वास ह।ै उन्होंन ेकहा कि यदि किसी 
व्यक्ति, सगंठन या राजनीतिक दल को किसी 
प्रकार की शंका ह ैतो जाचं कराई जा सकती 
ह ैऔर ट्रस्ट को उसस ेकोई आपत्ति नहीं ह।ै 
उनका कहना था कि जांच स े सच सामने 
आएगा और यदि सब कुछ नियमानसुार हआु है 
तो इसस ेट्रस्ट की विश्वसनीयता और मजबतू 
होगी।
दिनेंद्र दास न े यह भी स्पष्ट किया कि ट्रस्ट 
शासन और प्रशासन के सभी वैधानिक निर्णयों 
का सम्मान करगेा। उन्होंन े कहा कि मदंिर 
निर्माण और उसस े जडु़े वित्तीय प्रबधंन की 
परूी प्रक्रिया निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के 
अनसुार सचंालित की जाती ह।ै इसलिए उन्हें 
विश्वास ह ै कि किसी भी स्तर पर कोई गभंीर 

अनियमितता सामन ेनहीं आएगी।
विवाद के बीच ट्रस्ट के महासचिव चपंत राय 
न े भी विस त्ृत जानकारी दकेर स्थिति स्पष्ट 
करन ेका प्रयास किया। उन्होंन ेबताया कि ट्रस्ट 
की वित्तीय व्यवस्था बहसु्तरीय निगरानी और 
ऑडिट प्रणाली के अतंर्गत सचंालित होती ह।ै 
उनके अनसुार मदंिर में प्राप्त होन ेवाल ेचढ़ावे 
का नियमित रूप स ेआतंरिक ऑडिट किया 
जाता ह,ै जिसमें ट्रस्ट के प्रतिनिधियों के साथ 
बैंक अधिकारियों की भी भमूिका होती है। यह 
प्रक्रिया कई दिनों तक चलती ह ैऔर प्रत्येक 
लने-दने का रिकॉर्ड रखा जाता ह।ै
चपंत राय न ेबताया कि वर्तमान समय में भी 
ऑडिट की प्रक्रिया जारी ह ैऔर अब तक किसी 
प्रकार की उल्लेखनीय वित्तीय अनियमितता 
सामन ेनहीं आई ह।ै उन्होंन ेकहा कि मदंिर जसैे 
बड़े धार्मिक ससं्थान में वित्तीय पारदर्शिता बनाए 
रखन ेके लिए कई स्तरों पर जाचं और सत्यापन 
की व्यवस्था की गई ह ैताकि किसी प्रकार की 
शकंा की गुजंाइश न रह।े
ट्रस्ट की ओर स ेयह भी बताया गया कि मदंिर 
में प्राप्त चढ़ाव ेकी गणना एक निर्धारित प्रक्रिया 
के तहत की जाती ह।ै नकद और अन्य स्वरूपों 
में प्राप्त चढ़ाव ेकी गिनती बैंक कर्मचारियों तथा 
अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में होती 
ह।ै परूी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरों की निगरानी 
में सचंालित की जाती ह ै ताकि पारदर्शिता 
सनुिश्चित की जा सके। गिनती परूी होन ेके बाद 
राशि का विधिवत रिकॉर्ड तयैार किया जाता है 

और उस ेसरुक्षित लॉकर में रखा जाता ह।ै इसके 
बाद अगल ेकार्य दिवस में वह राशि बैंक खात 
में जमा करा दी जाती ह।ै
ट्रस्ट का दावा ह ैकि चढ़ाव ेऔर वित्तीय प्रबंधन 
स ेसबंधंित सभी विवरण समय-समय पर ट्रस्ट 
की बठैकों में प्रस्तुत किए जात े हैं। दिसंबर 
2025 में आयोजित एक बैठक में भी चढ़ावे 
स े जुड़े आकंड़ों और ऑडिट रिपोर्ट पर चर्चा 
की गई थी। ट्रस्ट का कहना ह ैकि उसकी परूी 
व्यवस्था लेखा-परीक्षा और वित्तीय अनुशासन 
के स्थापित मानकों के अनरुूप संचालित होती 
ह।ै हालांकि राजनीतिक विवाद के कारण 
यह मदु्दा अब केवल प्रशासनिक या धार्मिक 
दायर े तक सीमित नहीं रह गया ह।ै विभिन्न 
राजनीतिक दल अपन-ेअपन ेदृष्टिकोण से इसे 
दखे रह ेहैं। विपक्ष जहां पारदर्शिता और जांच की 
मागं कर रहा ह,ै वहीं ट्रस्ट और उसके समर्थक 
इस ेराजनीतिक आरोपों का हिस्सा बता रह ेहैं। 
कुछ विश्लेषकों का मानना ह ैकि अयोध्या और 
राम मंदिर स ेजडु़े विषयों का दशे की राजनीति 
में विशषे महत्व रहा ह,ै इसलिए इस तरह के 
मदु्दे स्वाभाविक रूप स ेव्यापक चर्चा का विषय 
बन जात ेहैं। विशषेज्ञों का कहना ह ैकि धार्मिक 
ससं्थानों में वित्तीय पारदर्शिता और सार्वजनिक 
विश्वास दोनों समान रूप स े महत्वपरू्ण हैं। 
मदंिरों, गरुुद्वारों, मस्जिदों और अन्य धार्मिक 
ससं्थाओं को मिलन े वाला दान श्रद्धालओुं 
की आस्था का प्रतीक होता ह।ै इसलिए ऐसे 
ससं्थानों के सचंालन में पारदर्शिता बनाए रखना 
आवश्यक माना जाता ह।ै यदि किसी प्रकार के 
आरोप सामन ेआत ेहैं तो निष्पक्ष जाचं न केवल 
विवादों को समाप्त करती ह ैबल्कि संस्थान की 
विश्वसनीयता को भी मजबतू बनाती ह।ै
फिलहाल इस मामले में किसी सरकारी 
एजेंसी या जांच ससं्था द्वारा किसी प्रकार की 
अनियमितता की पषु्टि नहीं की गई ह।ै आरोप 
और प्रत्यारोपों के बीच वास्तविक स्थिति का 
पता किसी आधिकारिक जाचं या प्रमाणिक 
रिपोर्ट के बाद ही चल सकेगा। लकेिन इतना 
स्पष्ट ह ै कि राम मदंिर स े जडु़ा यह विवाद 
राजनीतिक गलियारों स ेलकेर आम जनता के 
बीच चर्चा का विषय बन चकुा ह।ै

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ती 
सक्रियता और आगामी चुनावी चुनौतियों 
के बीच सोमवार को आयोजित होने जा 
रही INDIA गठबंधन की बैठक को 
विपक्षी खेमे के लिए एक महत्वपूर्ण 
राजनीतिक पड़ाव माना जा रहा है। 
राजधानी दिल्ली के संविधान क्लब में 
होने वाली इस बैठक पर केवल विपक्षी 
दलों की ही नहीं, बल्कि सत्तारूढ़ 
भाजपा और राजनीतिक विश्लेषकों की 
भी पैनी नजर टिकी हुई है। लोकसभा 
चुनाव 2024 के बाद बदले राजनीतिक 
समीकरणों, राज्यों में होने वाले आगामी 
विधानसभा चुनावों और वर्ष 2029 
के लोकसभा चुनावों की दीर्घकालिक 
रणनीति को ध्यान में रखते हुए यह 
बैठक विपक्षी राजनीति की दिशा तय 
करने वाली साबित हो सकती है।
बैठक ऐसे समय आयोजित हो रही है 
जब विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को 
महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक चुनौतियों, 
संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका, जांच 
एजेंसियों के इस्तेमाल और विभिन्न 
सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर घेरने 
की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर 
भाजपा लगातार तीसरे कार्यकाल 
में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत 
करने के प्रयास में जुटी हुई है। ऐसे में 
INDIA गठबंधन की यह बैठक केवल 
औपचारिक चर्चा नहीं, बल्कि विपक्षी 
एकजुटता की वास्तविक स्थिति का भी 

परीक्षण मानी जा रही है।
सूत्रों के अनुसार बैठक में देश के 23 
विपक्षी दलों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। 
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, 
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, 
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश 
यादव, राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ 
नेता तेजस्वी यादव, शिवसेना (उद्धव 
ठाकरे गुट) के नेता संजय राउत, 
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) 
की नेता सुप्रिया सुले और अन्य प्रमुख 
विपक्षी चेहरे इसमें मौजूद रहेंगे। हालांकि 
सबसे अधिक चर्चा पश्चिम बंगाल की 
मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख 
Mamata Banerjee की भूमिका को 
लेकर हो रही है।
पिछले कुछ महीनों में विपक्षी राजनीति 
के भीतर नेतृत्व, रणनीति और क्षेत्रीय 
दलों की भूमिका को लेकर कई तरह 
की चर्चाएं होती रही हैं। ऐसे में ममता 
बनर्जी की उपस्थिति और उनके विचारों 
को विशेष महत्व दिया जा रहा है। 
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 
यदि विपक्ष को भविष्य में एक प्रभावी 
राष्ट्रीय विकल्प के रूप में खुद को 
स्थापित करना है, तो क्षेत्रीय दलों और 
राष्ट्रीय दलों के बीच बेहतर तालमेल 
आवश्यक होगा। इस संदर्भ में ममता 
बनर्जी की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा 
रही है।
बैठक की एक विशेषता यह भी है कि 

इसमें शामिल दलों के राजनीतिक हित 
और क्षेत्रीय प्राथमिकताएं अलग-अलग 
हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, 
बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, पश्चिम 
बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, महाराष्ट्र में 
उद्धव ठाकरे और शरद पवार के नेतृत्व 
वाले दल, दक्षिण भारत में विभिन्न क्षेत्रीय 
दल तथा राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस—सभी 
की अपनी-अपनी राजनीतिक चुनौतियां 
हैं। इसके बावजूद इन दलों को एक मंच 
पर बनाए रखना INDIA गठबंधन के 
लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है।

इस बीच द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) 
के बैठक में शामिल न होने की खबरों ने 
भी राजनीतिक हलकों में चर्चा पैदा की है। 
हालांकि पार्टी की अनुपस्थिति को लेकर 
किसी बड़े मतभेद की आधिकारिक पुष्टि 
नहीं हुई है, फिर भी विपक्षी एकता के 
संदर्भ में इसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना 
जा रहा है। कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों 
का मानना है कि विपक्षी गठबंधन की 
सफलता केवल बैठकों से नहीं, बल्कि 
जमीनी स्तर पर समन्वित राजनीतिक 
कार्रवाई से तय होगी।

कांग्रेस महासचिव Jairam Ramesh 
ने बैठक से पहले कहा कि 23 दलों ने 
अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। उनके 
अनुसार गठबंधन का मुख्य उद्देश्य 
लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती, 
संविधान की रक्षा और जनता से जुड़े 
मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाना है। उन्होंने 
आरोप लगाया कि वर्तमान समय में 
लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर दबाव बढ़ा 
है और विपक्षी दलों की आवाज को 
कमजोर करने की कोशिश की जा रही 
है। विपक्षी दलों का मानना है कि महंगाई, 

बेरोजगारी, कृषि संकट, युवाओं के लिए 
रोजगार के अवसर, सामाजिक न्याय 
और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दे आने 
वाले वर्षों में राजनीतिक विमर्श के केंद्र 
में रहेंगे। इसी कारण बैठक में इन विषयों 
पर साझा रणनीति बनाने की संभावना 
जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार संसद 
के आगामी सत्र में सरकार को घेरने के 
लिए भी विपक्ष संयुक्त रणनीति तैयार 
कर सकता है।
राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि 
INDIA गठबंधन के सामने केवल 

सरकार की आलोचना करना ही पर्याप्त 
नहीं होगा। उसे जनता के सामने एक 
वैकल्पिक राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि 
भी प्रस्तुत करनी होगी। विपक्षी दलों के 
लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे 
अपने-अपने क्षेत्रीय हितों को संतुलित 
रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर एक साझा 
संदेश देने में कितने सफल होते हैं। 
पिछले वर्षों में कई अवसरों पर विपक्षी 
एकता के प्रयास हुए, लेकिन चुनावी 
स्तर पर उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं 
मिल सकी। इसलिए इस बार रणनीति, 
संगठन और समन्वय को अधिक महत्व 
दिया जा रहा है। बैठक में वर्ष 2029 
के लोकसभा चुनावों को लेकर प्रारंभिक 
विचार-विमर्श होने की भी संभावना है। 
यद्यपि चुनाव में अभी समय है, लेकिन 
राजनीतिक दल दीर्घकालिक रणनीति 
बनाने लगे हैं। सीटों के तालमेल, संयुक्त 
प्रचार अभियान, साझा कार्यक्रमों और 
विभिन्न राज्यों में सहयोग के मॉडल 
पर प्रारंभिक चर्चा हो सकती है। विपक्षी 
दल यह समझते हैं कि भाजपा जैसी 
मजबूत चुनावी मशीनरी का मुकाबला 
करने के लिए उन्हें केवल चुनाव के 
समय नहीं, बल्कि लगातार समन्वय 
बनाकर चलना होगा। इस बैठक का 
एक और महत्वपूर्ण पहलू विपक्षी दलों 
के बीच विश्वास निर्माण है। कई राज्यों 
में गठबंधन के सहयोगी दल एक-दूसरे 
के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी भी हैं। पश्चिम 

बंगाल, पंजाब, केरल और कुछ अन्य 
राज्यों में ऐसी स्थितियां पहले भी सामने 
आ चुकी हैं। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर की 
एकता और राज्य स्तर की प्रतिस्पर्धा के 
बीच संतुलन बनाना INDIA गठबंधन 
के लिए आसान नहीं होगा। राजनीतिक 
पर्यवेक्षकों का मानना है कि सोमवार 
की बैठक से कोई बड़ा चुनावी फार्मूला 
भले ही तत्काल सामने न आए, लेकिन 
यह निश्चित रूप से विपक्षी राजनीति के 
अगले चरण की दिशा तय कर सकती 
है। यदि बैठक में शामिल दल साझा मुद्दों 
पर एकजुटता दिखाने में सफल रहते हैं, 
तो यह विपक्ष के लिए सकारात्मक संदेश 
होगा। वहीं यदि मतभेद अधिक उभरकर 
सामने आते हैं, तो भाजपा को राजनीतिक 
बढ़त मिल सकती है।
फिलहाल पूरे राजनीतिक परिदृश्य की 
नजर संविधान क्लब में होने वाली इस 
बैठक पर टिकी है। यह बैठक केवल 
वर्तमान राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा का 
मंच नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में 
विपक्षी राजनीति के स्वरूप, नेतृत्व और 
रणनीति को आकार देने वाली महत्वपूर्ण 
कड़ी के रूप में देखी जा रही है। 2029 
की चुनावी लड़ाई भले अभी दूर हो, 
लेकिन उसके लिए राजनीतिक बिसात 
बिछाने की प्रक्रिया तेज होती दिखाई दे 
रही है और INDIA गठबंधन की यह 
बैठक उसी दिशा में एक अहम कदम 
मानी जा रही है।

आस्था, पारदर्शिता और राजनीति के बीच घिरा राम मंदिर चढ़ावा विवाद
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संपादकीय
बदलता जनसांख्यिकीय परिदृश्य और 

राष्ट्रीय हितों की रक्षा का प्रश्न

अभियान 

प्रेरणा 
प्रधानमंत्री द्वारा अपनी आर् थिक सलाहकार परिषद 
के सदस्यों के साथ दशे की मौजूदा आर् थिक 
चुनौतियों पर विचार-विमर्श करना समय की 
मांग के अनुरूप एक महत्वपरू्ण पहल ह।ै वर्तमान 
समय में वशै्विक अर्थव्यवस थ्ा अनके प्रकार की 
अनिश्चितताओं और संकटों से गजुर रही है। 
रूस-यकू्रेन यदु्ध के प्रभाव परूी तरह समाप्त 
नहीं हएु हैं, वहीं पश्चिम एशिया में जारी तनाव 
न ेविश्व व य्ापार और ऊर्जा आपरू्ति श्रृंखला को 
गभंीर रूप से प्रभावित किया ह।ै ऐसी परिस्थितियों 
में भारत जैसी तजेी से उभरती अर्थव्यवस थ्ा के 
लिए दरूदर्शी नीतियां और त्वरित निर्णय अत्यंत 
आवश्यक हो जात हैं।
भारत की अर्थव्यवस थ्ा के समक्ष सबसे बड़ी 
चुनौती ऊर्जा सुरक्षा की ह।ै दशे अपनी ऊर्जा 
आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयातित 
तले और गसै से परूा करता ह।ै खाड़ी क्षेत्र 
में अस्थिरता और विशषे रूप से होर्मुज 
जलडमरूमध्य के आसपास बढ़े तनाव न ेतले 
एव ंगसै की आपरू्ति को प्रभावित किया ह।ै यह 
समदु्री मार्ग विश्व के सबसे महत्वपरू्ण ऊर्जा 
परिवहन मार्गों में से एक ह।ै यदि इस मार्ग पर 
जहाजों की आवाजाही बाधित होती ह ैतो उसका 
सीधा असर तले की कीमतों पर पड़ता ह।ै हाल 
के महीनों में यही स्थिति दखेन ेको मिली ह,ै 
जिसके कारण अतंरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तले 
की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हईु हैं।
अमरेिका और ईरान के बीच यदु्धविराम की 
घोषणा के बावजूद क्षेत्र में स थ्ायी शांति 
स थ्ापित नहीं हो सकी है। दोनों दशेों के बीच 
अविश्वास और समय-समय पर होने वाली सैन्य 
गतिविधियों के कारण निवशेकों और व य्ापारिक 
समदुाय में चितंा बनी हईु है। इस अनिश्चितता 
का प्रभाव केवल ऊर्जा बाजार तक सीमित नहीं 
ह,ै बल् कि वशै्विक व य्ापार, समदु्री परिवहन, बीमा 
लागत और निवशे प्रवाह पर भी पड़ रहा ह।ै 
भारत जैसे विकासशील दशेों के लिए यह स्थिति 
अतिरिक्त आर् थिक दबाव उत्पन्न करती ह।ै
तले और गसै की ऊंची कीमतों का सबसे बड़ा 
असर भारत के आयात बिल पर पड़ता ह।ै दशे 
को ऊर्जा आयात के लिए अधिक विदशेी मुद्रा 
खर्च करनी पड़ती ह।ै इसके साथ ही डॉलर 
के मकुाबल े रुपय े की कमजोरी इस समस य्ा 
को और बढ़ा दतेी ह।ै जब रुपया कमजोर 
होता ह ैतो आयातित वस्तुए ंमहगंी हो जाती हैं। 
परिणामस्वरूप परिवहन, उत्पादन और उपभोक्ता 
वस्तुओं की लागत बढ़ने लगती ह।ै इससे महगंाई 
का दबाव बढ़ता ह ैऔर आम नागरिकों की क्रय 
शक्ति प्रभावित होती है। सरकार न ेऊर्जा संरक्षण 
और मितव्ययिता को बढ़ावा दने ेके लिए विभिन्न 
सुझाव दिए हैं। ऊर्जा दक्षता बढ़ान,े अक्षय ऊर्जा 
के उपयोग को प्रोत्साहित करन ेऔर वकैल् पिक 
ऊर्जा स्रोतों के विकास पर भी कार्य किया जा रहा 
ह।ै हालाकंि य ेप्रयास महत्वपरू्ण हैं, लकेिन इनके 
परिणाम दीर्घकालिक होते हैं। वर्तमान संकट की 
तीव्रता को दखेते हएु केवल ऊर्जा बचत के उपाय 
पर्याप्त नहीं कह ेजा सकत।े आवश्यकता इस 
बात की ह ैकि भारत ऊर्जा आयात के स्रोतों में 
विविधता लाए और घरेल ूउत्पादन क्षमता को 
बढ़ान ेपर विशषे ध य्ान द।े भारत के सामने एक 
अन्य चुनौती अमरेिका के साथ प्रस्तावित व य्ापार 
समझौते से जुड़ी ह।ै लबं ेसमय से इस समझौते 
को लकेर चर्चाए ंचल रही हैं, लेकिन अब तक 
कोई ठोस परिणाम सामन ेनहीं आया ह।ै वैश्विक 
व य्ापारिक माहौल में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और 

संरक्षणवादी नीतियों के बीच भारत के लिए नए 
बाजारों तक पहुचं सनुिश्चित करना आवश्यक 
ह।ै यदि प्रमखु व य्ापारिक साझेदारों के साथ 
समझौते समय पर नहीं हो पात ेतो निर्यात वृद्धि 
की संभावनाए ंप्रभावित हो सकती हैं।
फिर भी भारत की अर्थव्यवस थ्ा की सबसे 
बड़ी ताकत उसका विशाल घरलूे बाजार और 
मजबतू मध्य वर्ग ह।ै करोड़ों उपभोक्ताओं की 
निरंतर मागं दशे की आर् थिक गतिविधियों को 
गति प्रदान करती ह।ै यही कारण है कि वैश्विक 
संकटों के बावजूद भारत में वैसी गभंीर आर् थिक 
स्थिति नहीं दिखाई दतेी, जसैी कई आलोचक 
और विपक्षी नतेा व्यक्त करते हैं। सेवा क्षेत्र, 
डिजिटल अर्थव्यवस थ्ा, बनुियादी ढाचंा विकास 
और उपभोक्ता बाजार दशे को स्थिरता प्रदान कर 
रह ेहैं। लकेिन इसका अर्थ यह नहीं कि चनुौतियों 
को नजरअदंाज कर दिया जाए। यदि पश्चिम 
एशिया का संकट लबंा खिचंता है तो उसका 
प्रभाव धीरे-धीरे उद्योगों, व य्ापार और आम 
जनता तक पहुचं सकता है। ऐसी परिस्थितियों 
में व य्ापक आर् थिक सधुारों को तजे गति स ेआगे 
बढ़ाना आवश्यक है। सरकार न ेपिछले वर्षों में 
अनके सुधारात्मक कदम उठाए हैं, जिनमें कर 
व्यवस थ्ा का सरलीकरण, डिजिटल भुगतान को 
बढ़ावा, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाएं 
और बनुियादी ढांचे में निवेश शामिल हैं। इन 
प्रयासों न ेसकारात्मक परिणाम भी दिए हैं, लेकिन 
अभी भी कारोबारी सुगमता के क्षेत्र में काफी 
सुधार की आवश्यकता है। उद्योग जगत लंबे 
समय से प्रशासनिक प्रक्रियाओं के सरलीकरण, 
त्वरित अनमुतियों और नियामकीय स्पष्टता की 
मांग करता रहा ह।ै
यह भी एक महत्वपरू्ण प्रश्न है कि देश के प्रमखु 
उद्योगपति अपनी वित्तीय क्षमता के अनरुूप 
निवशे क्यों नहीं कर रहे हैं। कई उद्योग समहू 
वशै्विक विस्तार पर ध य्ान द ेरहे हैं, लेकिन घरलूे 
निवशे की गति अपके्षित स्तर तक नहीं पहंुच पा 
रही ह।ै इसके पीछे मागं, नीति स्थिरता, लागत 
और वशै्विक अनिश्चितताओं जसै ेअनके कारण 
हो सकते हैं। सरकार को उद्योग जगत के साथ 
नियमित संवाद स थ्ापित कर इन बाधाओं की 
पहचान करनी होगी और उनका समाधान करना 
होगा। विदशेी निवशे के संदर्भ में भी स्थिति का 
गभंीरता से मलू्यांकन आवश्यक है। भारत विश्व 
की सबसे तजेी से बढ़ती प्रमखु अर्थव्यवस थ्ाओं 
में शामिल ह ै और निवेश के लिए आकर्षक 
गतंव्य माना जाता ह।ै इसके बावजदू विदशेी 
निवशे का प्रवाह अपके्षित स्तर पर नहीं पहंुच पा 
रहा ह।ै हाल के वर्षों में निवेश आकर्षित करने 
के लिए कई नीतिगत कदम उठाए गए हैं, लेकिन 
केवल घोषणाए ंपर्याप्त नहीं होतीं। निवेशकों को 
स्थिर नीतियां, पारदर्शी प्रशासन, कुशल न य्ायिक 
व्यवस थ्ा और विश्वसनीय बनुियादी ढांचा चाहिए। 
यदि इन क्षेत्रों में निरतंर सधुार सनुिश्चित किया 
जाए तो भारत वशै्विक निवेश का बड़ा केंद्र बन 
सकता है। इसके साथ ही आत्मनिर्भरता की दिशा 
में भी गभंीर प्रयास आवश्यक हैं। आवश्यक 
वस्तुओं और महत्वपरू्ण कच्चे माल के आयात 
पर अत्यधिक निर्भरता किसी भी दशे के लिए 
जोखिमपरू्ण होती ह।ै भारत को विनिर्माण क्षेत्र 
को मजबतू करना होगा, अनसुधंान एवं विकास 
को प्रोत्साहित करना होगा और घरलूे उद्योगों की 
प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ानी होगी। निर्यात बढ़ाने 
के लिए गणुवत्ता, नवाचार और वैश्विक मानकों 
पर विशषे ध य्ान देना होगा।

भारत जगुाड़ का दशे ह।ै यहा ंटूटी हईु कुर्सी भी चार साल 
चल जाती ह,ै परुाना मोबाइल नए कवर में नया लगने 
लगता ह ैऔर जिस सड़क पर दस बार मरम्मत हो चुकी 
हो, उस ेग य्ारहवीं बार फिर विकास का प्रतीक बता दिया 
जाता ह।ै इसलिए जब कोई पछूता ह ैकि दशे कैस ेचल 
रहा ह,ै तो जवाब सीधा ह—ैजगुाड़ पर।
लकेिन अब जगुाड़ का स्तर भी अपग्रेड हो चकुा ह।ै 
पहल ेलोग निजी समस य्ाओं का जगुाड़ करत ेथ,े अब 
ससं थ्ाए ंभी जगुाड़ स ेकाम चला रही हैं। समस य्ा का 
समाधान नहीं होता, बस उसके साथ जीन ेकी तकनीक 
विकसित कर ली जाती ह।ै पपेर लीक इसका सबसे 
शानदार उदाहरण ह।ै
कभी परीक्षा का मतलब होता था कि छात्र पढ़ाई कर,े 
परीक्षा द ेऔर परिणाम का इंतजार कर।े अब परीक्षा 
का मतलब ह ैकि छात्र पढ़ाई कर,े परीक्षा द,े फिर यह 
इतंजार कर ेकि परीक्षा रद्द होती ह ैया नहीं। परिणाम बाद 
में आता ह,ै अनिश्चितता पहल ेआ जाती है।
दशे का यवुा वर्ग शायद दनुिया का सबस े धरै्यवान 
वर्ग बन चकुा ह।ै उस ेबचपन से सिखाया जाता ह ैकि 
महेनत का फल जरूर मिलेगा। वह महेनत करता ह,ै 
कोचिगं जाता है, रात-रात भर जागता ह,ै नोट्स बनाता है 
और सपन ेदखेता ह।ै फिर अचानक खबर आती ह ैकि 
प्रश्नपत्र पहले ही बाजार में पहंुच चुका था। यानी जिसने 
महेनत की और जिसन ेखरीदारी की, दोनों एक ही परीक्षा 
में शामिल थ।े फर्क बस इतना था कि एक न ेकिताब 
खरीदी थी और दसूर ेने प्रश्नपत्र।
सबस ेमजदेार बात यह ह ैकि हर बार घटना के बाद 
सभी लोग हरैान होने का अभिनय करत ेहैं। अधिकारी 

कहत ेहैं, “यह बहेद गभंीर मामला है।” नेता कहत ेहैं, 
“दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।” जांच एजेंसिया ंकहती 
हैं, “गहन जांच चल रही ह।ै” और छात्र कहत ेहैं, “फिर 
स?े”
यह “फिर स”े शब्द ही परूी कहानी का सार ह।ै क्योंकि 
दशे में बहतु-सी घटनाएं पहली बार होती हैं, लकेिन पपेर 
लीक अक्सर दसूरी, तीसरी, चौथी और दसवीं बार भी 
होता ह।ै इसके बावजदू हर बार उसे ऐस ेप्रस्तुत किया 
जाता ह ैजसै ेइतिहास में पहली बार कोई अनहोनी हो गई 
हो। व्यवस थ्ा का आत्मविश्वास भी कमाल का ह।ै यदि 
किसी परीक्षा का पपेर लीक हो जाए तो कहा जाता ह ैकि 
अगली बार ऐसा नहीं होगा। अगली बार भी वही हो जाए 
तो कहा जाता ह ै कि इस बार और कड़े कदम उठाए 
जाएगें। फिर उसके बाद भी वही हो तो कहा जाता है कि 
अब तो बहतु ही कड़े कदम उठाए जाएगं।े ऐसा लगता 
ह ैकि कदम लगातार कड़े होत ेजा रह ेहैं, लकेिन नतीजे 
लगातार नरम पड़ते जा रह ेहैं।
यदि यही स्थिति रही तो भविष्य में छात्रों को प्रवशे पत्र 
के साथ एक अतिरिक्त दस्तावजे भी दिया जा सकता 
ह—ै“धरै्य प्रमाणपत्र।” इसमें लिखा होगा कि अभ्यर्थी 
यह स्वीकार करता ह ै कि परीक्षा समय पर होगी या 
नहीं, परिणाम आएगा या नहीं, पपेर सरुक्षित रहगेा या 
नहीं—इन सबकी कोई गारटंी नहीं ह।ै
कई बार लगता ह ैकि दशे में दो तरह की परीक्षाए ंहोती 
हैं। पहली वह, जो प्रश्नपत्र हल करन ेके लिए होती ह।ै 
दसूरी वह, जो व्यवस थ्ा की कमियों को सहन ेके लिए 
होती ह।ै दरु्भाग्य यह ह ैकि दसूरी परीक्षा अधिक कठिन 
साबित हो रही ह।ै

आज लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तयैारी में अपन े
जीवन के महत्वपरू्ण वर्ष लगा दते ेहैं। कोई पांच साल 
तयैारी करता ह,ै कोई सात साल, कोई दस साल। उनके 
लिए हर परीक्षा सिर्फ एक परीक्षा नहीं होती, बल् कि 
उम्मीद का दरवाजा होती है। जब वह दरवाजा बार-बार 
बदं होता ह ैतो केवल अवसर नहीं खोता, आत्मविश्वास 
भी टूटता ह।ै विडबना यह है कि हम यवुाओं को प्रेरक 
भाषण बहतु दते ेहैं। उनसे कहा जाता ह ैकि असफलता 
से घबराओ मत, संघर्ष करते रहो, हार मत मानो। लकेिन 
कभी-कभी लगता ह ै कि यही सलाह व्यवस थ्ा को भी 
दनेी चाहिए। क्योंकि कई मामलों में वह खदु हार मानती 
दिखाई दतेी ह।ै
समस य्ा केवल पपेर लीक तक सीमित नहीं ह।ै यह 
उस मानसिकता का संकेत है जिसमें जवाबदहेी धीरे-
धीरे गायब होती जा रही ह।ै यदि कोई गलती होती है 
तो जिम्मेदार व्यक्ति ढंूढ़ना कठिन हो जाता ह।ै निर्णय 
सामहूिक होते हैं, लकेिन जवाबदेही व्यक्तिगत नहीं 
होती। नतीजा यह कि हर घटना के बाद बयान मिलत ेहैं, 
लकेिन जिम्मेदारी कम ही दिखाई दतेी ह।ै
तकनीक के इस दौर में जब लोग मोबाइल से बैंक चला 
रह ेहैं, डॉक्टर दरू बैठकर इलाज कर रह ेहैं और अतंरिक्ष 
यान लाखों किलोमीटर दरू पहुचं रह ेहैं, तब प्रश्नपत्र की 
सुरक्षा सुनिश्चित न कर पाना केवल तकनीकी समस य्ा 
नहीं लगता। यह प्रबंधन और इच्छाशक्ति का प्रश्न 
अधिक दिखाई दतेा है।
कल्पना कीजिए कि यदि अन्य क्षेत्रों में भी यही मॉडल 
लाग ूहो जाए। ट्रेन लेट हो तो कहा जाए कि अगल ेस्टेशन 
पर समय से पहुचंन ेकी कोशिश करेंग।े अस्पताल में 

दवा न मिल ेतो कहा जाए कि अगली खपे में बहेतर 
व्यवस थ्ा होगी। बैंक का पैसा गायब हो जाए तो कहा जाए 
कि जाचं जारी ह।ै शायद तब लोगों को समझ आए कि 
भरोसा खोना कितना महगंा पड़ता ह।ै
किसी भी लोकततं्र में संस थ्ाओं की सबसे बड़ी पूजंी 
जनता का विश्वास होता ह।ै एक बार यदि यह विश्वास 
कमजोर पड़न ेलग ेतो उसे वापस पाना बहतु कठिन हो 
जाता ह।ै छात्रों के मामल ेमें यह और भी गभंीर ह,ै क्योंकि 
व ेकेवल आज के नागरिक नहीं, बल् कि कल के नीति-
निर्माता, वजै्ञानिक, शिक्षक और प्रशासक हैं।
इसलिए आवश्यकता केवल नई समितियां बनान ेया नए 
आश्वासन दने ेकी नहीं ह।ै आवश्यकता उस संस क्ृति 
को बदलन ेकी ह ैजिसमें हर विफलता के बाद अगली 
घोषणा को ही समाधान मान लिया जाता है। समाधान 
तब होगा जब परीक्षा का नाम सुनकर छात्रों के मन में 
डर नहीं, विश्वास पदैा होगा।
अतंतः प्रश्न यह नहीं ह ै कि पपेर कितनी बार लीक 
हआु। प्रश्न यह ह ै कि व्यवस थ्ा कितनी बार अपनी 
विश्वसनीयता खो चुकी ह।ै जब किसी दशे के यवुा 
महेनत से अधिक व्यवस थ्ा की मजबूती को लकेर 
चितंित होन ेलगें, तब समझ लनेा चाहिए कि समस य्ा 
प्रश्नपत्र में नहीं, परूी प्रक्रिया में ह।ै
और यदि समय रहते इस प्रक्रिया को ठीक नहीं किया 
गया, तो आन ेवाली पीढ़िया ंशायद यह कहेंगी कि भारत 
में प्रतियोगी परीक्षाओं की तयैारी दो विषयों में होती थी—
एक सामान्य अध्ययन और दसूरा अनिश्चितता प्रबधंन। 
दरु्भाग्य यह होगा कि दसूरे विषय में सभी को बिना परीक्षा 
के ही अनभुव प्राप्त हो जाता था।

सनातन धर्म में कुछ तिथिया ं ऐसी मानी 
जाती हैं, जिनका आध्यात्मिक, धार्मिक 
और ज्योतिषीय महत्व सामान्य दिनों की 
अपके्षा कई गनुा अधिक होता ह।ै ऐसी ही 
एक अत्यंत शभु और पणु्यदायी तिथि है 
शनि त्रयोदशी अथवा शनि प्रदोष व्रत। जब 
प्रदोष तिथि शनिवार के दिन पड़ती ह,ै तब 
यह सयंोग भगवान शिव और कर्मफलदाता 
भगवान शनिदव दोनों की कृपा प्राप्त करने 
का दरु्लभ अवसर प्रदान करता ह।ै वर्ष 
2026 में 27 जनू को पड़न ेवाला शनि 
प्रदोष व्रत विशषे रूप स ेमहत्वपरू्ण माना 
जा रहा ह,ै क्योंकि इस दिन शभु रवि योग 
का भी निर्माण हो रहा ह।ै ज्योतिषाचार्यों 
के अनसुार यह योग आध्यात्मिक साधना, 
पजूा-अर्चना, दान-पणु्य और ग्रह दोषों की 
शातंि के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना 
जाता ह।ै
धार्मिक मान्यताओं के अनसुार प्रदोष काल 
स्वय ं भगवान शिव का प्रिय समय माना 
जाता ह।ै इस काल में शिव-पार्वती कैलाश 
पर्वत पर अपन ेभक्तों की प्रार्थनाए ंसनुत ेहैं 
और उनकी मनोकामनाओं को परू्ण करते 
हैं। जब यही प्रदोष शनिवार के दिन आता 
ह ैतो शनिदवे की विशषे कृपा भी प्राप्त होती 
ह।ै यही कारण ह ैकि शनि प्रदोष व्रत को 
सभी प्रदोष व्रतों में विशषे स्थान प्राप्त ह।ै
शास्त्रों के अनसुार भगवान शनिदव स्वयं 

भगवान शिव के परम भक्त हैं। पौराणिक 
कथाओं में वर्णन मिलता है कि शनिदव ने 
कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न 
किया था और उनके आशीर्वाद से ही उन्हें 
कर्मफल प्रदान करने का अधिकार प्राप्त 
हआु। इसलिए शनि प्रदोष के दिन शिव 
और शनि दोनों की संयुक्त आराधना जीवन 
के अनेक कष्टों को दरू करने वाली मानी 
जाती ह।ै
ज्योतिषीय दृष्टि से यह दिन विशषे रूप से 
उन लोगों के लिए महत्वपरू्ण माना जाता 
ह ै जिनकी कंुडली में शनि की साढ़ेसाती, 
ढैय्या, महादशा अथवा अशभु स्थिति चल 
रही हो। ऐसे लोगों को इस दिन विशेष श्रद्धा 
और नियमपरू्वक पजूा करने की सलाह दी 
जाती ह।ै मान्यता ह ैकि शनि प्रदोष व्रत से 
शनि के प्रतिकूल प्रभावों में कमी आती है 
तथा व्यक्ति को मानसिक शांति, आर थ्िक 
स्थिरता और कार्यों में सफलता प्राप्त होती 
ह।ै
पचंागं के अनुसार ज्येष्ठ मास के शकु्ल पक्ष 
की त्रयोदशी तिथि 26 जून 2026 को रात्रि 
10 बजकर 22 मिनट से प्रारंभ होगी और 
28 जून को रात्रि 12 बजकर 43 मिनट 
तक रहगेी। प्रदोष व्रत का पालन 27 जनू 
शनिवार को किया जाएगा। इस दिन प्रदोष 
काल की पजूा का शभु समय शाम 7 बजकर 
20 मिनट से रात्रि 9 बजकर 29 मिनट तक 

माना गया ह।ै धार्मिक मान्यता है कि इसी 
अवधि में भगवान शिव की उपासना करने 
स े विशषे पणु्य फल प्राप्त होता ह।ै शनि 
प्रदोष व्रत की शुरुआत प्रातःकाल स्नान 
एवं शदु्धि के साथ की जाती है। श्रद्धालु 
सरू्योदय स ेपरू्व उठकर स्नान करत ेहैं और 
स्वच्छ वस्त्र धारण कर व्रत का सकंल्प लेते 
हैं। दिनभर सात्विक आचरण, सयंम और 
ईश्वर चितंन का पालन किया जाता ह।ै 
कई भक्त निर्जला व्रत रखते हैं जबकि कुछ 
फलाहार ग्रहण करत ेहैं। दिनभर भगवान 
शिव और शनिदवे के मंत्रों का जप करना 
अत्यंत शभु माना जाता ह।ै सधं्या समय 
प्रदोष काल में पजूा का विशषे महत्व होता 
ह।ै पूजा स्थल को स्वच्छ कर भगवान 
शिव, माता पार्वती और शनिदव का ध्यान 
किया जाता है। शिवलिग पर गगंाजल, दधू, 
दही, शहद, बलेपत्र, धतरूा और काले तिल 
मिश्रित जल स ेअभिषके किया जाता है। 
अभिषके के दौरान “ॐ नमः शिवाय” मंत्र 
का जप अत्यंत लाभकारी माना गया है। 
इसके पश्चात भगवान शिव को फल, पषु्प 
और नवेैद्य अर्पित किए जात ेहैं।
शनिदव की पजूा के लिए सरसों के तले का 
दीपक जलाया जाता ह।ै काले तिल, काली 
उड़द और नीले अथवा काले पषु्प अर्पित 
किए जात हैं। शनिदव की प्रतिमा अथवा 
चित्र के समक्ष बठैकर “ॐ श ंशनशै्चराय 

नमः” मंत्र का कम स ेकम 108 बार जाप 
करना शभु माना जाता ह।ै जो साधक 
अधिक प्रभावशाली साधना करना चाहते हैं 
वे शनिदवे के बीज मंत्र “ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः 
शनशै्चराय नमः” का जाप कर सकत ेहैं।
शनि प्रदोष व्रत के अवसर पर दान का 
विशषे महत्व बताया गया ह।ै शास्त्रों में 
कहा गया ह ैकि दान व्यक्ति के पाप कर्मों 
को कम करने और ग्रहों की अशभुता को 
शातं करन े का प्रभावी माध्यम ह।ै इस 
दिन काले तिल, काली उड़द, सरसों का 
तले, लोहे की वस्तुएं, काले वस्त्र, जतू-े
चप्पल और भोजन का दान करना अत्यंत 
पणु्यदायी माना जाता ह।ै विशषे रूप से 
गरीब, जरूरतमदं, वृद्ध अथवा श्रमिक वर्ग 
के लोगों को दान दने े से शनिदवे प्रसन्न 
होत ेहैं।
पीपल वकृ्ष का सबंधं भी शनिदवे और 
भगवान विष्णु स ेमाना जाता ह।ै इसलिए 
शनिवार की शाम पीपल वकृ्ष के नीच ेसरसों 
के तले का दीपक जलाना अत्यंत शभु माना 
गया है। इसके साथ वकृ्ष की सात परिक्रमा 
कर शनिदव स ेजीवन के कष्ट दरू करने 
की प्रार्थना करनी चाहिए। मान्यता ह ै कि 
ऐसा करन ेस ेशनि की पीड़ा में कमी आती 
ह ैऔर रुके हुए कार्य पूरे होन ेलगत ेहैं।
ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्यायाधीश ग्रह 
कहा गया ह।ै वे व्यक्ति को उसके कर्मों 

के अनसुार फल प्रदान करते हैं। इसलिए 
शनि को प्रसन्न करन े का सबस े प्रभावी 
उपाय सद्कर्म, ईमानदारी, अनशुासन और 
जरूरतमदंों की सहायता माना गया ह।ै 
केवल पजूा-पाठ ही नहीं बल्कि व्यवहार 
में भी सत्य और न्याय का पालन करने 
वाला व्यक्ति शनिदव की विशषे कृपा प्राप्त 
करता ह।ै
धार्मिक ग्रंथों में वर्णन मिलता ह ै कि 
भगवान शिव अत्यंत भोल ेऔर शीघ्र प्रसन्न 
होन ेवाल े दवेता हैं। वहीं शनिदवे कठोर 
न्यायप्रिय मान े जात हैं। जब शनि प्रदोष 
का व्रत किया जाता ह ैतो शिव की करुणा 
और शनि का न्याय दोनों व्यक्ति के जीवन 
में सतंलुन स्थापित करते हैं। यही कारण 
ह ै कि इस व्रत को सकंट निवारक और 
सौभाग्यवर्धक माना गया ह।ै
करियर, व्यवसाय और आर थ्िक समस्याओं 
स े जझू रह े लोगों के लिए भी यह दिन 
अत्यंत शभु माना जाता ह।ै मान्यता ह ैकि 
इस दिन की गई साधना व्यक्ति के जीवन में 
सकारात्मक परिवर्तन ला सकती ह।ै व्यापार 
में वृद्धि, नौकरी में सफलता, कर्ज स ेमकु्ति 
और पारिवारिक सुख-शांति की प्राप्ति के 
लिए भी भक्त श्रद्धापरू्वक यह व्रत रखते हैं।
आध्यात्मिक दृष्टि से शनि प्रदोष व्यक्ति को 
आत्मचितंन और आत्मशदु्धि का अवसर 
प्रदान करता ह।ै यह केवल ग्रह दोषों 

की शांति का दिन नहीं ह,ै बल्कि अपने 
कर्मों का मलू्यांकन करन ेऔर जीवन में 
सकारात्मक बदलाव लान ेका भी अवसर 
ह।ै भगवान शिव का स्मरण मन को शांति 
दतेा ह ैऔर शनिदवे की उपासना व्यक्ति 
को कर्मों के प्रति जागरूक बनाती ह।ै
27 जनू 2026 का शनि प्रदोष व्रत विशषे 
रूप स े इसलिए भी महत्वपरू्ण ह ै क्योंकि 
इस दिन रवि योग का निर्माण हो रहा है। 
ज्योतिष में रवि योग को बाधाओं को दरू 
करन े वाला और शभु कार्यों में सफलता 
प्रदान करन ेवाला योग माना गया ह।ै ऐसे 
में इस दिन की गई पजूा, जप, तप और दान 
का फल कई गुना बढ़ जाता ह।ै
अतः जो श्रद्धाल ुजीवन में शांति, समृद्धि, 
स्वास्थ्य, सफलता और ग्रह दोषों स ेराहत 
चाहत ेहैं, उनके लिए शनि प्रदोष व्रत एक 
अत्यंत शभु अवसर ह।ै सच्ची श्रद्धा, नियम 
और भक्ति के साथ भगवान शिव तथा 
शनिदवे की आराधना करन ेस ेजीवन की 
अनके बाधाए ंदरू हो सकती हैं और व्यक्ति 
सखु, सौभाग्य तथा आध्यात्मिक उन्नति की 
ओर अग्रसर हो सकता ह।ै शास्त्रों में कहा 
गया ह ैकि जहा ंशिव की कृपा और शनि का 
आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो जाए, वहा ंसे 
दरु्भाग्य स्वयं दरू हो जाता ह ैऔर जीवन में 
नई आशा एव ंसफलता का प्रकाश फैलने 
लगता ह।ै
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किसी भी राष्ट्र की पहचान केवल उसकी भौगोलिक 
सीमाओं से नहीं होती, बल्कि उसकी जनसंख्या संरचना, 
सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक संतुलन और राष्ट्रीय 
एकता से भी होती है। जब किसी देश के विभिन्न क्षेत्रों में 
जनसंख्या का स्वरूप असामान्य गति से बदलने लगता है, 
तो यह केवल सांख्यिकीय परिवर्तन नहीं रह जाता, बल्कि 
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विमर्श का विषय बन 
जाता है। भारत सरकार द्वारा जनसांख्यिकीय परिवर्तन के 
कारणों और प्रभावों के अध्ययन के लिए उच्च स्तरीय 
समिति का गठन इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण पहल है।
भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में जनसांख्यिकीय 
परिवर्तन स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा हैं। बेहतर रोजगार, 
शिक्षा और जीवन स्तर की तलाश में लोग एक राज्य से 
दूसरे राज्य में जाते हैं। शहरीकरण और औद्योगिकीकरण 
के कारण भी जनसंख्या का वितरण बदलता रहता है। 
लेकिन जब किसी विशेष क्षेत्र में जनसंख्या संरचना में होने 
वाले बदलावों के पीछे अवैध घुसपैठ, अनियमित प्रवासन 
या प्रशासनिक कमियां जिम्मेदार हों, तब यह चिंता का 
विषय बन जाता है। देश के सीमावर्ती राज्यों में यह समस्या 
लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। विशेषकर पूर्वोत्तर 
भारत और पूर्वी सीमाओं से जुड़े क्षेत्रों में समय-समय 
पर अवैध प्रवासन को लेकर चिंता व्यक्त की जाती रही 
है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अनियंत्रित घुसपैठ 
केवल जनसंख्या संतुलन को प्रभावित नहीं करती, बल्कि 
स्थानीय संसाधनों, रोजगार के अवसरों और प्रशासनिक 
व्यवस्थाओं पर भी अतिरिक्त दबाव डालती है। यही 
कारण है कि केंद्र सरकार इस विषय को राष्ट्रीय सुरक्षा 
के दृष्टिकोण से भी देख रही है। जनसांख्यिकीय परिवर्तन 
का सबसे बड़ा प्रभाव सामाजिक संरचना पर पड़ता है। 
किसी क्षेत्र में अचानक जनसंख्या वृद्धि होने पर शिक्षा, 
स्वास्थ्य, आवास, पेयजल और परिवहन जैसी मूलभूत 
सुविधाओं पर दबाव बढ़ जाता है। स्थानीय प्रशासन को 
अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। कई बार 
रोजगार के सीमित अवसरों के कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ती है 
और सामाजिक तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। 
इसलिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या संबंधी परिवर्तनों 
का समय रहते अध्ययन और प्रबंधन किया जाए।
आर्थिक दृष्टि से भी यह विषय महत्वपूर्ण है। किसी भी 
राज्य या शहर की विकास योजनाएं वहां की अनुमानित 
जनसंख्या को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। यदि 
वास्तविक जनसंख्या आंकड़ों से कहीं अधिक हो जाए तो 
विकास परियोजनाओं की प्रभावशीलता प्रभावित होती है। 
शहरी क्षेत्रों में झुग्गी बस्तियों का विस्तार, यातायात की 
समस्या, सार्वजनिक सेवाओं पर बोझ और पर्यावरणीय 
दबाव जैसी चुनौतियां सामने आने लगती हैं। इसलिए 
जनसांख्यिकीय आंकड़ों की शुद्धता और जनसंख्या प्रबंधन 
किसी भी विकासशील राष्ट्र के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी इस विषय की अनदेखी 
नहीं की जा सकती। सीमाओं से होने वाली अवैध 
आवाजाही केवल आर्थिक कारणों तक सीमित नहीं होती। 
कई बार इसका उपयोग आपराधिक नेटवर्क, तस्करी और 
अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के लिए भी किया जा सकता 
है। सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से इस बात पर बल देती 
रही हैं कि सीमा प्रबंधन को और अधिक मजबूत बनाया 
जाए तथा अवैध प्रवासन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया 
जाए। आधुनिक तकनीक, डिजिटल निगरानी और बेहतर 
खुफिया समन्वय इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा 
सकते हैं। हालांकि इस पूरे विषय को केवल सुरक्षा या 
राजनीतिक नजरिए से देखना पर्याप्त नहीं होगा। भारत का 
संविधान मानव गरिमा, न्याय और समानता के सिद्धांतों 
पर आधारित है। इसलिए किसी भी कार्रवाई को कानूनी 
प्रक्रिया और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए। 
किसी भी व्यक्ति की पहचान, नागरिकता या निवास संबंधी 
प्रश्नों का समाधान प्रमाण, कानून और न्यायिक प्रक्रिया 
के आधार पर ही होना चाहिए। यही लोकतांत्रिक व्यवस्था 
की मूल भावना है। उच्च स्तरीय समिति के गठन का सबसे 
बड़ा लाभ यह होगा कि इस विषय पर तथ्य आधारित चर्चा 
को बढ़ावा मिलेगा। लंबे समय से जनसांख्यिकीय परिवर्तन 
और अवैध घुसपैठ को लेकर अनेक दावे और प्रतिदावे 
सामने आते रहे हैं। ऐसे में एक स्वतंत्र और विशेषज्ञ समिति 
द्वारा किए गए अध्ययन से वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। 
इससे सरकार को नीतिगत निर्णय लेने में सहायता मिलेगी 
और जनभावनाओं तथा तथ्यों के बीच संतुलन स्थापित 
किया जा सकेगा।

‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति बने
वैज्ञानिक दृष्टि 

से यह मिश्रण 
मस्तिष्क के 

डोपामाइन 
सिस्टम को पूरी 
तरह नष्ट करने 

के साथ-साथ 
सीधे श्वसन 

और हृदय तंत्र 
पर प्रहार करता 

है, जो इसे 
सामान्य नशों की 

तुलना में कहीं 
अधिक जानलेवा 

बनाता है।

आज का यवुा जब हाथ में लेटेस्ट स्मार्टफोन 
लकेर 5 जी की रफ़्तार से दनुिया फतह करने 
का सपना दखेता ह,ै उसी समय उसकी दसूरी 
हथेली में ‘जम्बो’ का एक छोटा सा पड़ुियानमुा 
पकेैट उसके अस्तित्व को ‘शनू्य’ करन े की 
साजिश रच रहा होता ह।ै यह सिर्फ एक नशा 
नहीं, यह भारत के भविष्य का ‘केमिकल लोचा’ 
ह।ै 21वीं सदी के भारत की चमक-धमक, 
स्टार्टअप्स और वशै्विक नेतृत्व के दावों के पीछे 
एक गहरा काला साया हमारी ‘डेमोग्राफिक 
डिविडेंड’ यानी युवा शक्ति को निगल रहा 
ह।ै दिल्ली के आलीशान पबों स ेलकेर पजंाब, 
हरियाणा और मंुबई की गलियों तक फैला यह 
‘जम्बो’ महज़ एक नशा नहीं, बल्कि घातक 
रसायनों का ऐसा कॉकटेल ह ै जिस े‘मौत का 
सीधा आमतं्रण’ कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा।
‘जम्बो’ वास्तव में कोई एक दवा नहीं, बल्कि 
मफेेड्रोन, हरेोइन और जानवरों को दिए जाने 
वाल े ट्रांक्विलाइज़र जसै े ज़ाइलाज़ीन जैसे 
घातक रसायनों का एक अनियतं्रित ‘कॉकटेल’ 
ह।ै तस्कर इसकी अत्यधिक तीव्रता के कारण 
इस े‘जम्बो’ कहते हैं, जिसकी एक सकू्ष्म खुराक 
भी व्यक्ति को हफ़्तों तक मदहोश रख सकती 
ह।ै वजै्ञानिक दृष्टि स ेयह मिश्रण मस्तिष्क के 
डोपामाइन सिस्टम को परूी तरह नष्ट करन ेके 
साथ-साथ सीध ेश्वसन और हृदय ततं्र पर प्रहार 
करता ह,ै जो इस ेसामान्य नशों की तलुना में 
कहीं अधिक जानलवेा बनाता ह।ै
भारत में नशीली दवाओं के प्रसार को रोकने 
के लिए ‘स्वापक औषधि और मन:प्रभावी 
पदार्थ अधिनियम, 1985’ (एन-डी-पी-एस) 
सबसे सशक्त कानूनी हथियार ह।ै इसकी धारा 
8 मादक पदार्थों के व्यापार पर परू्ण प्रतिबधं 
लगाती ह,ै जबकि धारा 15 स े 25 के तहत 
‘व्यावसायिक मात्रा’ में ड्रग्स पाए जान ेपर 20 
साल तक के कठोर कारावास का प्रावधान ह।ै 

हालाँकि, ‘जम्बो’ जैस े आधनुिक ‘डिजाइनर 
ड्रग्स’ काननू के लिए चनुौती बन े हुए हैं। 
इनके निर्माता नशीले पदार्थों की ‘आणविक 
सरंचना’ में सूक्ष्म बदलाव कर दतेे हैं, जिससे 
य ेप्रतिबंधित सूची से बाहर रह जात हैं। यह 
काननूी पचेीदगी स्पष्ट करती है कि ड्रग्स के 
खिलाफ लड़ाई में काननू को निरतंर अपडेट 
करन े और वजै्ञानिक दृष्टिकोण अपनान े की 
जरूरत है।
न्यायपालिका न े ड्रग तस्करी को समाज के 
विरुद्ध एक ‘सगंठित अपराध’ मानत ेहुए सख्त 
रुख अपनाया है। ‘स्टेट ऑफ पजंाब बनाम 
बलदवे सिहं (1999)’ के ऐतिहासिक मामले 
में सपु्रीम कोर्ट न ेस्पष्ट किया था कि नशीले 

पदार्थों का अवैध व्यापार न केवल अर्थव्यवस्था 
को खोखला कर रहा है, बल्कि हमारी युवा 
पीढ़ी के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा है। 
इसी कड़ी में, हाल के वर्षों में अदालतों ने 
जमानत याचिकाए ंखारिज कर पनुः यह स्पष्ट 
सदंशे दिया है कि नशे के सौदागर के विरुद्ध 
कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।
आज के दौर में रवे पार्टियां ‘नशे’ को एक 
‘स्टेटस सिबंल’ और ‘कूल’ दिखन ेके माध्यम 
के रूप में परोस रही हैं। सोशल मीडिया और 
वबे सीरीज के मायाजाल स ेभ्रमित होकर युवा 
इस ेमहज एक रोमांचक ‘प्रयोग’ समझते हैं, 
जबकि यह ‘प्रयोग’ वास्तव में उनके जीवन 
की अतंिम यात्रा का टिकट साबित हो सकता 

है। पर्दे पर नशे का महिमामंडन ‘स्वतत्रता’ 
लग सकता है, लकेिन हकीकत की जमीन पर 
यह केवल हंसते-खलेते परिवारों की बर्बादी की 
पटकथा लिखता है। युवाओं को यह समझना 
होगा कि दिखावे के ‘स्वैगर’ और जीवन के 
सघंर्ष के बीच एक बहुत बारीक रखेा है; क्योंकि 
अस्पताल के बिस्तर या जेल की सलाखों के 
पीछे कोई ‘एटीट्यूड’ काम नहीं आता, वहां 
सिर्फ पछतावा शेष रह जाता है।
नशा केवल एक व्यक्तिगत पसंद नहीं, बल्कि 
एक पारिवारिक और सामाजिक त्रासदी है। एक 
व्यक्ति का नशा उसके माता-पिता के सपनों, 
अपनों के भरोस ेऔर स्वयं के सुनहर ेभविष्य 
को जड़ स े खत्म कर दतेा है। नशा मुक्ति 

के लिए काननू, तकनीक और सवंदेना का 
समन्वय आवश्यक है। कानूनी स्तर पर, एन-
डी-पी-एस मामलों के लिए ‘फास्ट ट्रैक कोर्ट’ 
और साइबर-निगरानी को कड़ा करना होगा, 
वहीं दसूरी ओर, सामाजिक स्तर पर, शिक्षा के 
माध्यम स ेजमीनी जागरूकता फैलानी होगी। 
दृष्टिकोण में बदलाव लात े हएु नशा करने 
वालों को अपराधी के बजाय उपचार योग्य 
रोगी के रूप में दखेा जाना चाहिए। आधुनिक 
पनुर्वास केंद्रों के माध्यम स े उन्हें सधुार कर 
समाज की मुख्यधारा में सम्मानजनक तरीके 
स ेपनुर्स्थापित करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
आज नशा ‘डिजिटल ट्रैपिगं’ के जरिए युवाओं 
के घर तक पहंुच चकुा ह,ै जहा ंडार्क वबे और 
एन्क्रिप्टेड ऐप्स न ेइस ेबहेद सलुभ बना दिया 
है। निस्संदहे, नशा अक्सर मानसिक तनाव या 
अकेलपेन का एक भ्रामक समाधान होता ह।ै 
असली बहादरी रसायनों के पीछे छिपने में नहीं, 
बल्कि जीवन की चनुौतियों का बिना किसी 
कृत्रिम सहार ेके सामना करने में ह।ै ‘जम्बो’ 
जैस ेजानलवेा पदार्थों से लड़ने के लिए केवल 
काननू पर्याप्त नहीं हैं; इसके लिए समाज और 
परिवारों में ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अनिवार्य 
है।
विसं्टन चर्चिल न े ठीक ही कहा था, “जीत 
अतंिम नहीं है, हार घातक नहीं ह;ै जारी रखने 
का साहस ही मायन े रखता ह।ै ” समय आ 
गया है कि हम अपनी तकनीक और प्रगति का 
उपयोग जहर फैलान ेके लिए नहीं, बल्कि एक 
स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए करें। हमारी 
आज की जागरूकता ही कल की पीढ़ियों 
की सुरक्षा की गारटंी ह।ै भारत का भविष्य 
स्मार्टफोन की धुधंली स्क्रीन पर नहीं, बल्कि 
उसके युवाओं के फौलादी स्वास्थ्य और सुदृढ़ 
चरित्र में सरुक्षित है। -लखेक कुरुक्षेत्र वि.वि के 
विधि विभाग में सहायक प्रोफसर हैं।
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रेलवे संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते 
हुए पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा 
अंतर्राष्ट्रीय समपार फाटक जागरूकता 
दिवस (International Level 
Crossing Awareness Day – 
ILCAD-2026) के अवसर पर दिनांक 
07 जून से 09 जून 2026 तक व्यापक 
जनजागरण अभियान चलाया जा रहा 
है। इस वर्ष अभियान का मुख्य संदेश 
“सुरक्षा प्रथम, हमेशा और हर जगह” 
(Safety First, Always and 
Everywhere) है।
मंडल के वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी 
(Sr. DSO) श्री मानिक गुप्ता के 
निर्देशन में सभी यातायात निरीक्षक 
(TI), सेक्शन कंट्रोलर (SC), वरिष्ठ 
अनुभाग अभियंता (पथ) [SSE(P.

Way)], स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन 
मास्टर (SS) तथा रेलवे सुरक्षा बल 
(RPF) के अधिकारियों एवं कर्मचारियों 
को अपने-अपने कार्यक्षेत्र के प्रमुख 
समपार फाटकों पर विशेष जागरूकता 
कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए 
गए हैं।

वरिष्ठ मंडल 
वाणिज्य प्रबंधक 
श्री अतुल कुमार 
त्रिपाठी ने बताया 
कि अभियान 
के दौरान रेलवे 
अ धि  क ा र ी 
एवं कर्मचारी 
आमजन, वाहन 
चालकों, स्कूली 
विद्यार्थियों तथा 

स्थानीय नागरिकों को समपार फाटकों पर 
सुरक्षित व्यवहार के प्रति जागरूक करेंगे। 
उन्हें बंद फाटक को पार न करने, फाटक 
खुलने तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने, 
रेलगाड़ी के साथ प्रतिस्पर्धा न करने तथा 
रेलवे सुरक्षा नियमों का पालन करने के 

लिए प्रेरित किया जाएगा।
जनजागरूकता कार्यक्रमों में पंपलेट 
वितरण, सुरक्षा शपथ, जनसंवाद, 
उद्घोषणाएं तथा सुरक्षा संदेशों का प्रसार 
किया जाएगा। साथ ही रेलवे अधिनियम, 
1989 की धारा 160 के अंतर्गत समपार 
फाटक से संबंधित नियमों का उल्लंघन 
दंडनीय अपराध होने तथा दोषी पाए जाने 
पर 5 वर्ष तक के कारावास के प्रावधान 
की भी जानकारी दी जाएगी।
पश्चिम रेलवे, भावनगर मंडल के मंडल 
रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने आमजन 
से अपील किया है कि समपार फाटकों पर 
सुरक्षा नियमों का पालन करें तथा सुरक्षित 
रेल संचालन में अपना सहयोग प्रदान 
करें। जनमानस की सुरक्षा सुनिश्चित 
करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है।

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल ने 
जनसामान्य को सूचित किया है कि 
साबरमती–बोटाद रेलखंड के किमी 
46/7-8 पर स्थित बावला स्टेशन यार्ड के 
एलएचएस क्रमांक 62ए (LHS-62A) 
को नगरपालिका बावला द्वारा किए जा रहे 
नाले (ड्रेन) निर्माण कार्य के मद्देनजर 
तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक सभी 
प्रकार के सार्वजनिक आवागमन एवं वाहन 
परिचालन के लिए पूर्णतः बंद रखा जाएगा।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल 
कुमार त्रिपाठी ने बताया कि निर्माण कार्य 
को सुरक्षित, सुचारु एवं निर्बाध रूप से 
संपन्न कराने तथा आमजन की सुरक्षा 
सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय 
लिया गया है। निर्माण अवधि के दौरान 
उक्त मार्ग से किसी भी प्रकार के दोपहिया, 
तिपहिया, चारपहिया वाहन अथवा पैदल 
यात्रियों के आवागमन की अनुमति नहीं 
होगी।
मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने 

नागरिकों एवं वाहन चालकों से अपील 
की है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग 
करें तथा कार्यस्थल पर प्रदर्शित यातायात 
एवं सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पूर्णतः पालन 
करें। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था जनहित 
एवं सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है तथा 
निर्माण कार्य पूर्ण होने एवं आवश्यक 
सुरक्षा अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात मार्ग 
को पुनः खोलने की सूचना पृथक से जारी 
की जाएगी।

रेल प्रशासन द्वारा जनसामान्य से अनुरोध 
किया जाता है कि वे बंदी अवधि के 
दौरान उक्त स्थान पर किसी भी प्रकार 
का आवागमन न करें तथा प्रशासन को 
सहयोग प्रदान करें।
भावनगर मंडल, पश्चिम रेलवे इस 
अस्थायी व्यवस्था से होने वाली असुविधा 
के लिए खेद व्यक्त करता है तथा नागरिकों 
के सहयोग एवं समझदारी के लिए आभार 
प्रकट करता है।

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल के मंडल 
रेल प्रबंधक (डीआरएम) श्री दिनेश वर्मा 
ने दिनांक 06 जून, 2026 (शनिवार) 
को धोला जंक्शन स्टेशन से वांसजालिया 
जंक्शन स्टेशन तक विस्तृत विंडो ट्रेलिंग 
निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने धोला 
जंक्शन, जेतपुर, जेतलसर, उपलेटा, 
भायावदर एवं वांसजालिया स्टेशनों का 
संरक्षा, परिचालन एवं यात्री सुविधाओं के 
दृष्टिकोण से गहन निरीक्षण किया।
भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य 
प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने 
जानकारी देते हुए बताया कि निरीक्षण के 
दौरान श्री वर्मा ने धोला-जेतपुर-जेतलसर-
उपलेटा-भायावदर-वांसजालिया खंड में 
प्रगति पर चल रहे कार्यों का विशेष रूप 
से जायजा लिया। उन्होंने निर्माण कार्यों 
की गुणवत्ता, निर्धारित सुरक्षा मानकों के 

अनुपालन तथा कार्य की प्रगति की विस्तृत 
समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों 
को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन 
सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इसके अतिरिक्त, मंडल रेल प्रबंधक 
ने सेक्शन में संचालित विभिन्न निर्माण 
कार्यों, पथ संरचना, सिग्नल एवं दूरसंचार 
व्यवस्थाओं तथा अन्य रेल अधोसंरचना 

संबंधी व्यवस्थाओं का भी सूक्ष्म निरीक्षण 
किया। उन्होंने रेल परिसंपत्तियों के 
रखरखाव एवं संरक्षा मानकों के प्रति 
विशेष सतर्कता बरतने पर बल दिया।
श्री वर्मा ने यात्रियों को उपलब्ध कराई 
जा रही सुविधाओं जैसे स्टेशन परिसर की 
स्वच्छता, पेयजल व्यवस्था, प्रतीक्षालय, 
प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सुविधाएं तथा 

यात्री सुरक्षा व्यवस्थाओं का अवलोकन 
किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित 
अधिकारियों को यात्रियों को बेहतर, 
सुरक्षित एवं सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध 
कराने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
मंडल रेल प्रबंधक ने अधिकारियों एवं 
कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि 
रेल संचालन में संरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता 
है तथा संरक्षा मानकों का शत-प्रतिशत 
अनुपालन सुनिश्चित करना प्रत्येक 
कर्मचारी की सामूहिक जिम्मेदारी है। 
उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों 
से उच्च स्तर की सतर्कता, समन्वय और 
कार्यकुशलता के साथ अपने दायित्वों का 
निर्वहन करने का आह्वान किया।
इस निरीक्षण के दौरान मंडल के विभिन्न 
विभागों के शाखा अधिकारी एवं संबंधित 
कर्मचारी उपस्थित रहे।

गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 
नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष 
पूर्ण होने के अवसर पर भूतपूर्व मुख्यमंत्री 
और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 
के दूरदर्शी नेतृत्व में वर्ष 2009 में 
गांधीनगर में स्थापित नेशनल फोरेंसिक 
साइंसेज यूनिवर्सिटी (एनएफएसयू) 
ने मात्र 14 वर्षों की अल्प अवधि में 
अक्टूबर 2020 में ‘इंस्टीट्यूशन ऑफ 
नेशनल इम्पोर्टेंस (आईएनआई)’ का 
गौरवपूर्ण दर्जा प्राप्त किया है।
संस्थापक कुलपति एवं भारत के 
वरिष्ठतम फोरेंसिक वैज्ञानिक ‘पद्मश्री’ 
डॉ. जे.एम. व्यास के कुशल नेतृत्व 
में एनएफएसयू ने शिक्षा, अनुसंधान, 

प्रशिक्षण और जांच के क्षेत्र में एक 
विशिष्ट शैक्षणिक मॉडल स्थापित किया 
है। वैश्विक पहुंच और अंतरराष्ट्रीय 
कैंपस एनएफएसयू गुजरात और भारत 
की ऐसी एक विशिष्ट सरकारी यूनिवर्सिटी 
बन गई है, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 
भारत का नाम रोशन करते हुए युगांडा 
के जिंजा में अपना विदेशी कैंपस स्थापित 
किया है। अब तक विश्व के 96 देशों के 
प्रतिनिधियों ने यहां से फोरेंसिक साइंस 
का उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
संस्था की शैक्षणिक उत्कृष्टता और 
ग्रीन कैंपस से प्रभावित होकर विश्व के 
अनेक देशों ने अपने यहां एनएफएसयू 
का कैंपस स्थापित करने के लिए 

आधिकारिक प्रस्ताव भेजे हैं। निरंतर 
विस्तार कर रही इस यूनिवर्सिटी के मई 
2026 तक देश-विदेश में कुल 13 
परिसर हैं।
ग्राउंड लेवल जांच के लिए 300 से 

अधिक मोबाइल फोरेंसिक वैन
अपराधों की वैज्ञानिक जांच को तेज 
और सटीक बनाने तथा न्यायालय 
में प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के 
उद्देश्य से एनएफएसयू ने भारत में ही 
निर्मित अत्याधुनिक ‘मोबाइल फोरेंसिक 
इन्वेस्टिगेशन वैन’ विकसित की है। 
यह वैन 24×7 प्रशिक्षित विशेषज्ञों और 
विशेष फोरेंसिक किट्स के साथ सेवाएं 
प्रदान करती है। देश के 17 से अधिक 
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ऐसी 

300 से अधिक मोबाइल वैन कार्यरत 
हैं, जो न्याय प्रक्रिया को गति देने और 
अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने में 
महत्वपूर्ण साबित हो रही हैं।
स्टार्टअप क्षेत्र में ‘मेक इन इंडिया’ 

का सपना साकार
एनएफएसयू ने अनुसंधान और 
स्टार्टअप्स को वेग देने के लिए कंपनी 
अधिनियम के अंतर्गत ‘फोरेंसिक 
इनोवेशन काउंसिल’ तथा एसएसआईपी 
के सहयोग से ‘फोरेंसिक इनोवेशन सेंटर’ 
की स्थापना की है। यहां अत्याधुनिक 
प्रयोगशाला सुविधाएं उपलब्ध कराई 
गई हैं। इस केंद्र के माध्यम से विकसित 
फोरेंसिक जांच से संबंधित 20 से 
अधिक ‘मेक इन इंडिया’ उत्पाद 

आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, 
सिंगापुर और यूरोप सहित कई देशों में 
निर्यात किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, 
संस्था ने भारत और अमेरिका दोनों 
में विशिष्ट पेटेंट स्वीकृतियां प्राप्त कर 
ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है।
डिजास्टर इन्वेस्टिगेशन और स्पोर्ट्स 
साइंस में मील का पत्थर साबित हुई 

उपलब्धियां
राष्ट्रीय आपदाओं और जटिल मामलों 
में भी एनएफएसयू अग्रणी रही है। 12 
जून 2025 को अहमदाबाद एयरपोर्ट के 
निकट हुई दुखद एयर इंडिया फ्लाइट-
171 विमान दुर्घटना में कुल 265 मृतकों 
की पहचान सुनिश्चित करने के लिए 
एनएफएसयू की टीम ने अत्यंत तेज गति 

से डीएनए प्रोफाइलिंग का भगीरथ कार्य 
पूरा किया था। इसके अतिरिक्त; खेल 
जगत में खिलाड़ियों के पोषण परीक्षण 
और प्रतिबंधित पदार्थों की पहचान के 
लिए यहां ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर 
न्यूट्रिशनल टेस्टिंग फॉर स्पोर्ट्सपर्सन’ 
(CoE-NSTS) की स्थापना की गई 
है, जो देश में अपनी तरह का एक 
अनूठा वैज्ञानिक केंद्र है।
डीएनए फोरेंसिक्स, ड्रोन फोरेंसिक्स और 
डिजिटल फोरेंसिक्स जैसे भविष्य उन्मुख 
क्षेत्रों में उल्लेखनीय अनुसंधान कर रही 
इस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी प्रधानमंत्री के 
‘आत्मनिर्भर भारत”, ‘मेक इन इंडिया’ 
और ‘डिजिटल इंडिया’ के संकल्प को 
साकार करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता 

के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री 
श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और 
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के 
सतत मार्गदर्शन में केंद्रीय गृह मंत्रालय 
के अंतर्गत कार्यरत नेशनल फोरेंसिक 
साइंसेज यूनिवर्सिटी (एनएफएसयू) 
आज वैश्विक स्तर पर आपराधिक न्याय 
वितरण प्रणाली को सशक्त बनाने में 
अग्रणी स्थान रखती है जो गुजरात और 
पूरे देश के लिए गर्व का विषय है।
एनएफएसयू की विकास यात्रा के 
संदर्भ में विभिन्न महानुभावों एवं 

विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाएं
विश्वप्रसिद्ध कथाकार और आध्यात्मिक 
मार्गदर्शक पूज्य भाईश्री रमेशभाई ओझा 
ने एनएफएसयू की यात्रा के दौरान 
अपने अनुभव साझा करते हुए कहा 
कि प्रत्येक समस्या का समाधान होता 
है। जब भी कोई अपराधी कोई समस्या 
उत्पन्न करता है, तब एनएफएसयू 
जैसी विश्वस्तरीय यूनिवर्सिटी उसके 
समाधान के लिए कटिबद्ध है। मैं इस 
विश्वप्रसिद्ध नेशनल फोरेंसिक साइंसेज 
यूनिवर्सिटी का दौरा कर अत्यंत प्रसन्न 
हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 
देखा गया यह सपना कि भारत फोरेंसिक 
क्षेत्र में अग्रणी बने और अनेक देशों की 
फोरेंसिक क्षमता निर्माण में सहायता 
करे, उसे एनएफएसयू ने वास्तविक रूप 
में चरितार्थ किया है।

नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी 
(एनएफएसयू), गांधीनगर द्वारा ‘माय 
लाइफ: माय स्टोरी’ विषय पर इंडिया 
टीवी के चेयरमैन एवं एडिटर-इन-चीफ 
श्री रजत शर्मा के साथ एक विशेष संवाद 
कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
श्री रजत शर्मा ने कहा था कि सोशल 
मीडिया के इस दौर में ‘फेक न्यूज’ 
और ‘डीप फेक’ गंभीर चिंता का विषय 
बन गए हैं। ऐसे समय में इस प्रकार के 
भ्रामक वीडियो की समस्या का समाधान 
करने तथा समाज में जागरूकता फैलाने 
के कार्य में नेशनल फोरेंसिक साइंसेज 
यूनिवर्सिटी (एनएफएसयू) का योगदान 
अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।
स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की 
MBA छात्रा डॉ. निशा वाला ने कहा 
कि “NFSU में अध्ययन करना एक 
उत्कृष्ट वैश्विक अनुभव है। यहां का 
इन्फ्रास्ट्रक्चर, करियर-केंद्रित मार्गदर्शन 
देने वाले अत्यंत ज्ञानवान प्रोफेसर 
तथा सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण 
विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में 
महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।” एमटेक  
स्कूल ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड 
डिजिटल फोरेंसिक्स के छात्र श्री नाई वेद 
ने कहा “एनएफएसयू में विश्वस्तरीय 
इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, जिसका 
उपयोग हमारे शोध कार्य में अत्यंत 
उपयोगी साबित हो सकता है।”

वडोदरा। मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र का 
प्रतिनिधित्व करते हुए वर्षों तक जनसेवा 
और विकास कार्यों को नई दिशा देने वाले 
वरिष्ठ विधायक योगेशभाई पटेल को 
रविवार को वडोदरा ने भावभीनी श्रद्धांजलि 
अर्पित की। नवलखी ग्राउंड में आयोजित 
उनकी प्रार्थना सभा में राजनीतिक, 
सामाजिक और सार्वजनिक जीवन से जुड़े 
हजारों लोगों की उपस्थिति ने यह प्रमाणित 
कर दिया कि योगेशभाई पटेल केवल एक 
जनप्रतिनिधि नहीं, बल्कि जनता के बीच 
गहरी पैठ रखने वाले लोकप्रिय नेता थे। 
सभा में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल 
विशेष रूप से उपस्थित रहे और उन्होंने 
दिवंगत नेता के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त 
करते हुए उनके परिवारजनों को सांत्वना 
दी। प्रार्थना सभा का वातावरण भावुकता 
और श्रद्धा से भरा हुआ था। मुख्यमंत्री भूपेंद्र 
पटेल ने दिवंगत योगेशभाई पटेल के चित्र 
पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया 
तथा उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना 
की। उन्होंने शोकाकुल परिवार से मुलाकात 
कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं और कहा 
कि योगेशभाई पटेल का निधन केवल उनके 
परिवार या निर्वाचन क्षेत्र की ही नहीं, बल्कि 

पूरे गुजरात की अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री 
ने उनके सार्वजनिक जीवन और जनसेवा 
के प्रति समर्पण को याद करते हुए कहा कि 
उन्होंने सदैव जनता के हितों को प्राथमिकता 
दी और विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने 
में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। योगेशभाई 
पटेल लंबे समय तक सक्रिय राजनीति में 
रहे और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 
क्षेत्र के विकास, नागरिक सुविधाओं के 
विस्तार तथा सामाजिक सरोकारों से जुड़े 
अनेक मुद्दों पर प्रभावी कार्य किया। यही 
कारण रहा कि उनके निधन की खबर के 
बाद विभिन्न वर्गों में शोक की लहर फैल गई 
थी। प्रार्थना सभा में उमड़ी भीड़ ने भी उनके 
प्रति लोगों के स्नेह और सम्मान को स्पष्ट 

रूप से दर्शाया। सभा में राज्य सरकार के 
कई वरिष्ठ मंत्री, विधायक और पूर्व मंत्री भी 
उपस्थित रहे। मंत्री रमनभाई सोलंकी, मंत्री 
मनीषाबेन वकील, दंडक बालकृष्णभाई 
शुक्ला, विधायक केतन ईनामदार, पूर्व मंत्री 
एवं विधायक जयद्रथ सिंह परमार, पूर्व गृह 
मंत्री गोरधनभाई झडफिया तथा पूर्व मंत्री 
राजेन्द्र त्रिवेदी सहित अनेक जनप्रतिनिधियों 
ने श्रद्धांजलि अर्पित की। विभिन्न राजनीतिक 
दलों के नेताओं की मौजूदगी इस बात का 
संकेत थी कि योगेशभाई पटेल ने राजनीतिक 
सीमाओं से ऊपर उठकर सभी वर्गों के बीच 
सम्मान अर्जित किया था।
प्रार्थना सभा में सामाजिक संगठनों, 
व्यापारिक संस्थाओं, धार्मिक प्रतिनिधियों 

और बड़ी संख्या में नागरिकों ने भी भाग 
लिया। उपस्थित लोगों ने दिवंगत नेता के 
साथ जुड़े अपने अनुभवों को याद करते 
हुए कहा कि योगेशभाई पटेल हमेशा लोगों 
के सुख-दुख में सहभागी बनने वाले नेता 
थे। आम नागरिकों के बीच उनकी सहज 
उपलब्धता और समस्याओं के समाधान 
के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें एक 
लोकप्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में स्थापित 
किया। सभा के दौरान कई वक्ताओं ने उनके 

राजनीतिक और सामाजिक योगदान का 
उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि योगेशभाई 
पटेल ने अपने सार्वजनिक जीवन में विकास 
और जनकल्याण को केंद्र में रखा। शिक्षा, 
स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और नागरिक 
सुविधाओं से जुड़े अनेक कार्यों में उनकी 
सक्रिय भूमिका रही। उनके प्रयासों से 
मांजलपुर क्षेत्र में कई विकास परियोजनाओं 
को गति मिली और स्थानीय स्तर पर लोगों 
को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकीं। 

गांधीनगर : तकनीकी शिक्षा को उभरते 
औद्योगिक रुझानों के अनुरूप बनाने के 
लिए गुजरात सरकार के श्रम एवं रोजगार 
विभाग ने राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थानों (आईटीआई) में कई ‘न्यू एज’ 
पाठ्यक्रम शुरू किए हैं।
नए पाठ्यक्रमों में आर्टिफिशियल 
इंटेलिजेंस (एआई) प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, 
ड्रोन पायलट, सोलर तकनीशियन 
(इलेक्ट्रिकल), सूचना प्रौद्योगिकी, 
मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल, 
एडवांस सीएनसी मशीनिंग, एडिटिव 
मैन्युफैक्चरिंग तकनीशियन (3डी 

प्रिंटिंग), तकनीशियन मेकाट्रॉनिक्स, 
कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग (सीएएम) 
प्रोग्रामर, आईओटी तकनीशियन (स्मार्ट 
एग्रीकल्चर), आईओटी तकनीशियन 
(स्मार्ट सिटी) और स्मार्टफोन 
तकनीशियन-सह-ऐप टेस्टर जैसे 
पाठ्यक्रम शामिल हैं।
गुजरात के श्रम, कौशल विकास और 
रोजगार मंत्री श्री कुंवरजीभाई बावलिया ने 
कहा, “ये पाठ्यक्रम नवीकरणीय ऊर्जा, 
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ऑटोमेशन, स्मार्ट 
मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 
और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे तेजी से 

विकसित हो रहे क्षेत्रों के लिए कुशल 
मानवबल तैयार करने के लिए शुरू किए 
गए हैं।”
वहीं, श्रम, कौशल विकास और रोजगार 
राज्य मंत्री श्री कांतिलाल अमृतिया ने कहा, 
“राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों 
(आईटीआई) में इन न्यू-एज पाठ्यक्रमों 

को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षण 
प्रणाली को बदलती औद्योगिक जरूरतों के 
सुसंगत बनाए रखना है। इन पाठ्यक्रमों 
से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर 
पैदा होंगे।”
गुजरात के सरकारी, अनुदानित और 
स्ववित्तपोषित आईटीआई में कुल 11 नए 

पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं, इस संदर्भ में 
प्रशिक्षुओं के लिए 3312 नई सीटें जोड़ी 
गई हैं। इसके अंतर्गत, मैकेनिक इलेक्ट्रिक 
व्हीकल और सोलर तकनीशियन 
(इलेक्ट्रिकल) पाठ्यक्रम बड़े पैमाने पर 
शुरू किए गए है, जबकि अन्य विशिष्ट 
पाठ्यक्रम चुनिंदा आईटीआई में शुरू किए 
गए हैं।
टेक्नोलॉजी-आधारित ये नए पाठ्यक्रम 
राज्य के कुल 73 आईटीआई में शुरू 
किए गए हैं, जिनमें से 67 सरकारी 
आईटीआई, 2 अनुदानित संस्थान और 4 
स्ववित्तपोषित संस्थान शामिल हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 
युवाओं का कौशल बढ़ाने और उन्हें 
रोजगार उपलब्ध कराने के लिए देश में 
स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया गया है, 
साथ ही बड़े पैमाने पर स्किल डेवलपमेंट 
के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। गुजरात 
सरकार उनके इस विजन का अनुसरण 
करते हुए रोजगार के नए अवसर सृजित 
कर रही है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में 

नए विकसित हो रहे क्षेत्रों के लिए कुशल 
मानवबल तैयार करने और युवाओं को 
रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के 
लिए राज्य में व्यापक कौशल विकास 
कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
आने वाले वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा और 
इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) क्षेत्र में बड़े 
पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
एक अधिकारी ने कहा, “गुजरात देश की 
कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 16.5 
फीसदी हिस्सेदारी के साथ भारत के अग्रणी 
राज्य के रूप में उभरा है। दिसंबर 2025 
तक राज्य की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा 
क्षमता 42.583 गीगावाट तक पहुंच गई 
थी।”
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, गुजरात 
कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और 
पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में देशभर 
में अव्वल है, जबकि सौर ऊर्जा क्षमता में 
दूसरे स्थान पर है।
अधिकारी ने आगे कहा, “सौर ऊर्जा क्षेत्र 
में विशाल रोजगार की संभावनाएं हैं और 
आईटीआई में सोलर तकनीशियन का 

पाठ्यक्रम शुरू होने से उद्योग के लिए 
कुशल मानवबल तैयार होगा।”
इसी प्रकार, इलेक्ट्रिक व्हीकल के 
बढ़ते इस्तेमाल के कारण प्रशिक्षित ईवी 
तकनीशियन की मांग भी बढ़ेगी। इस वर्ष 
(2026) की शुरुआत में गुजरात के 
इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में उल्लेखनीय 
वृद्धि दर्ज की गई। मार्च 2026 के दौरान 
राज्य में ईवी रजिस्ट्रेशन में सालाना 
आधार पर 75.5 फीसदी की वृद्धि दर्ज की 
गई, जो बढ़ती उपभोक्ता मांग, सरकारी 
प्रोत्साहनों और कर राहत जैसे कदमों के 
कारण संभव हुई।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मार्च 
2026 में गुजरात में 12,729 ईवी 
रजिस्ट्रेशन दर्ज किए गए, जबकि गत 
वर्ष समान अवधि में यह आंकड़ा 7252 
यूनिट था। वहीं, केवल शुद्ध इलेक्ट्रिक 
(यानी बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी), 
जो पूरी तरह से बिजली पर चलने वाले 
होते हैं) वाहनों का रजिस्ट्रेशन 111 
फीसदी की वृद्धि के साथ 5271 यूनिट से 
बढ़कर 11,126 यूनिट तक पहुंच गया।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 
“इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ने के 
कारण उनके रखरखाव और मरम्मत के 
लिए प्रशिक्षित तकनीशियनों की मांग भी 
बढ़ेगी। इस बढ़ती मांग को पूरा करने 
के लिए नए ईवी मेकेनिक  से संबंधित 
पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं।”
राज्यभर के विभिन्न आईटीआई में 
प्रशिक्षण एवं प्रैक्टिकल शिक्षा के लिए 
40 इलेक्ट्रिक वाहन भी उपलब्ध कराए 
गए हैं।
अभी गुजरात में 288 सरकारी आईटीआई 
हैं, जिनमें 1,77,912 सीटें उपलब्ध 
हैं। इसके अलावा, 100 अनुदानित 
आईटीआई में 16,200 सीटें और 171 
स्ववित्तपोषित आईटीआई में 24,624 
सीटें उपलब्ध हैं। इस प्रकार, राज्य में 
कुल 560 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 
(आईटीआई) हैं, जिनमें कुल मिलाकर 
2,18,736 सीटें उपलब्ध है।
वर्तमान में गुजरात के औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थानों में 138 व्यावसायिक पाठ्यक्रम 
चलाए जाते हैं।

गुजरात के युवाओ ंको एआई से लेकर ईवी जैसे अत्याधुनिक पाठ्यक्रमों का 
मिलेगा प्रशिक्षण: राज्य के आईटीआई में शुरू किए गए नए पाठ्यक्रम

8राज्यभर के आईटीआई में एआई, ड्रोन 
टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल रिपेयरिंग, सोलर एनर्जी 
और 3डी प्रिंटिंग जैसे नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए
8मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में उभरते क्षेत्रों 
के लिए कुशल मानवबल तैयार करने तथा युवाओं को 
रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य में 

व्यापक कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं

गुजरात स्थित विश्व की एकमात्र फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का वैश्विक डंका  
96 देशों के प्रतिनिधि प्राप्त कर रह ेहैं विभिन्न जांच एवं सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण
8प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन के साथ 

एनएफएसयू का गौरवपूर्ण योगदान : अमेरिका तक 
पहुंचीं देश में निर्मित फोरेंसिक उत्पाद; 17 राज्यों में 
300+ मोबाइल वैन सेवाएं दे रही हैं
8अनुसंधान द्वारा शिक्षा’ के ध्येय के साथ एनएफएसयू 
ने स्थापित किए नए मापदंड : विमान दुर्घटना में डीएनए 
प्रोफाइलिंग से लेकर स्पोर्ट्स साइंस क्षेत्र में हासिल की 
विशिष्ट उपलब्धियां
8यूनिवर्सिटी के अब तक देश-विदेश में कुल 13 
कैंपस संचालित

भावनगर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने धोला-जेतपुर-जेतलसर-
उपलेटा-भायावदर-वांसजालिया सेक्शन का किया विंडो ट्रेलिंग एवं संरक्षा निरीक्षण

बावला स्टेशन यार्ड स्थित एलएचएस-62ए 
सार्वजनिक आवागमन हेतु अस्थायी रूप से बंद

अंतर्राष्ट्रीय समपार फाटक जागरूकता दिवस 
(ILCAD-2026) के अंतर्गत विशेष जनजागरण अभियान

जनसेवा को समर्पित जीवन को अंतिम नमन, योगेशभाई पटेल की प्रार्थना सभा में उमड़ा जनसैलाब
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सूरत। हर वर्ष मानसून के दौरान 
जलभराव, खाड़ी में बढ़ते जलस्तर और 
निचले इलाकों में बाढ़ जैसी समस्याओं 
का सामना करने वाले सूरत शहर में इस 
बार प्रशासन ने समय रहते व्यापक तैयारी 
शुरू कर दी है। आगामी बारिश के मौसम 
को देखते हुए सूरत महानगरपालिका ने 
प्री-मानसून अभियान को युद्धस्तर पर 
आगे बढ़ाते हुए खाड़ियों, नालों और 
जल निकासी तंत्र की सफाई का विशेष 
अभियान शुरू किया है। प्रशासन का 
लक्ष्य केवल अस्थायी राहत देना नहीं, 
बल्कि उन समस्याओं के स्थायी समाधान 
की दिशा में ठोस कदम उठाना है जो वर्षों 
से शहर के कई इलाकों के लिए चुनौती 
बनी हुई हैं।
इसी क्रम में गुजरात के स्वास्थ्य राज्य 
मंत्री प्रफुल पानशेरिया ने नगर निगम के 
वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों 
का दौरा कर तैयारियों की समीक्षा की। 
उन्होंने विशेष रूप से पुणा क्षेत्र स्थित 
भगवती सोसायटी और उससे जुड़े खाड़ी 
क्षेत्र का निरीक्षण किया, जहां व्यापक 
सफाई अभियान चलाया जा रहा है। 
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मंत्री 
को खाड़ी की वर्तमान स्थिति, सफाई 
कार्यों की प्रगति और मानसून के दौरान 

आने वाली संभावित चुनौतियों के बारे में 
विस्तार से जानकारी दी।
सूरत की भौगोलिक स्थिति और तीव्र 
शहरीकरण के कारण शहर के कई 
हिस्सों में बारिश के समय जलभराव की 
समस्या उत्पन्न होती रही है। विशेष रूप 
से निचले इलाकों और खाड़ियों से सटे 
क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बाढ़ जैसी 
परिस्थितियों का सामना करना पड़ता 
है। पिछले वर्षों के अनुभवों को ध्यान 
में रखते हुए इस बार प्रशासन ने पहले 
से ही व्यापक रणनीति तैयार की है ताकि 
बारिश शुरू होने से पहले जल निकासी 
व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके।
निरीक्षण के दौरान मंत्री प्रफुल पानशेरिया 
के साथ सूरत की महापौर मायाबेन 
मावाणी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, 
नगरसेवक और नगर निगम के विभिन्न 
विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। 
बैठक में क्षेत्र की भौगोलिक संरचना, 
जल प्रवाह की दिशा, खाड़ियों में जमा 
होने वाली गाद तथा मानसून के दौरान 
जलस्तर बढ़ने की स्थिति पर विस्तृत 
चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि 
इस बार पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ 
आधुनिक तकनीक का भी उपयोग किया 
जा रहा है ताकि सफाई कार्य अधिक 

प्रभावी और तेज गति से पूरा किया जा 
सके।
इस अभियान की सबसे महत्वपूर्ण 
विशेषता अत्याधुनिक ‘एम्फीबियस 
एक्सकेवेटर’ मशीन का उपयोग है। यह 
विशेष मशीन पानी और जमीन दोनों 
स्थानों पर समान दक्षता के साथ कार्य 
कर सकती है। खाड़ियों में जमा प्लास्टिक 

कचरा, झाड़ियां, गाद और अन्य अवरोधों 
को हटाने के लिए इस तकनीक का 
उपयोग किया जा रहा है। अधिकारियों 
के अनुसार खाड़ियों की जलधारण और 
जल निकासी क्षमता बढ़ाने के लिए यह 
तकनीक बेहद उपयोगी साबित हो रही 
है। वर्षों से जमा गाद और कचरे को 
हटाने से बारिश के दौरान पानी के बहाव 

में आने वाली बाधाओं को कम किया 
जा सकेगा।
मंत्री प्रफुल पानशेरिया ने निरीक्षण के 
दौरान स्पष्ट कहा कि प्री-मानसून तैयारियां 
केवल प्रशासनिक औपचारिकता नहीं हैं, 
बल्कि सीधे तौर पर लाखों नागरिकों की 
सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधा से जुड़ा 
विषय हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश 

दिया कि सभी कार्य निर्धारित समयसीमा 
के भीतर और गुणवत्ता के साथ पूरे किए 
जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी 
भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की 
जाएगी और प्रत्येक विभाग को अपनी 
जिम्मेदारी पूरी गंभीरता से निभानी होगी।
उन्होंने कहा कि बारिश के समय 
जलभराव केवल आवागमन की समस्या 
नहीं पैदा करता, बल्कि इससे स्वास्थ्य 
संबंधी चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं। गंदा 
पानी जमा होने से संक्रामक बीमारियों 
का खतरा बढ़ता है, जबकि दुर्गंध और 
प्रदूषण के कारण नागरिकों को अतिरिक्त 
परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 
इसलिए समय रहते नालों, खाड़ियों और 
ड्रेनेज नेटवर्क की सफाई बेहद आवश्यक 
है।
सूरत महानगरपालिका ने इस वर्ष शहर 
के कुछ क्षेत्रों को विशेष निगरानी वाले 
‘हॉटस्पॉट’ के रूप में चिन्हित किया है। 
इनमें वराछा, पुणा, लिंबायत और उधना 
जैसे इलाके प्रमुख हैं, जहां अतीत में 
जलभराव की घटनाएं अधिक देखने को 
मिली हैं। प्रशासन का कहना है कि इन 
क्षेत्रों में अतिरिक्त संसाधन लगाए जा रहे 
हैं और नियमित निगरानी की व्यवस्था की 
गई है ताकि किसी भी संभावित समस्या 

को समय रहते नियंत्रित किया जा सके।
इसके अलावा नगर निगम ने मानसून के 
दौरान आपात स्थिति से निपटने के लिए 
भी व्यापक तैयारी की है। फ्लड कंट्रोल 
रूम को सक्रिय किया जा रहा है, जबकि 
डी-वॉटरिंग पंपिंग स्टेशन की क्षमता का 
परीक्षण किया जा रहा है। विभिन्न स्थानों 
पर उच्च क्षमता वाले पंप तैनात किए 
जा रहे हैं ताकि जलभराव की स्थिति में 
तेजी से पानी निकाला जा सके। साथ ही 
आपातकालीन राहत एवं बचाव दलों को 
भी अलर्ट मोड पर रखा गया है।
अधिकारियों के अनुसार तकनीकी 
उपकरणों, मशीनरी और मानव संसाधनों 
के बेहतर समन्वय के माध्यम से इस बार 
मानसून की चुनौतियों का अधिक प्रभावी 
ढंग से सामना करने की योजना बनाई 
गई है। नगर निगम का दावा है कि समय 
रहते किए जा रहे इन प्रयासों से जलभराव 
की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी लाई 
जा सकेगी और खाड़ियों में बाढ़ जैसी 
स्थितियों को काफी हद तक नियंत्रित 
किया जा सकेगा।
स्थानीय नागरिकों ने भी प्रशासन की इस 
पहल का स्वागत किया है। उनका मानना 
है कि यदि खाड़ियों की नियमित सफाई 
और जल निकासी तंत्र का रखरखाव 

लगातार किया जाए तो लंबे समय से 
चली आ रही समस्याओं का स्थायी 
समाधान संभव है। कई नागरिकों ने 
उम्मीद जताई कि इस बार मानसून के 
दौरान उन्हें पिछले वर्षों जैसी कठिनाइयों 
का सामना नहीं करना पड़ेगा।
सूरत महानगरपालिका का मानना है 
कि शहर के तेजी से बढ़ते विस्तार 
और बदलते मौसमीय पैटर्न को देखते 
हुए अब पारंपरिक व्यवस्थाओं के साथ 
आधुनिक तकनीक को अपनाना समय 
की आवश्यकता बन गया है। इसी सोच 
के साथ प्रशासन ने इस वर्ष प्री-मानसून 
तैयारियों को केवल सफाई अभियान तक 
सीमित न रखकर एक समग्र बाढ़ प्रबंधन 
रणनीति के रूप में लागू किया है।
आगामी सप्ताहों में इन कार्यों की प्रगति 
पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। 
प्रशासन को उम्मीद है कि समय पर 
किए गए इन प्रयासों के परिणाम मानसून 
के दौरान दिखाई देंगे और शहरवासियों 
को जलभराव, खाड़ी बाढ़ तथा उससे 
जुड़ी अन्य समस्याओं से काफी राहत 
मिल सकेगी। सूरत अब केवल मानसून 
की चुनौतियों का इंतजार नहीं कर रहा, 
बल्कि उनसे मुकाबले के लिए पहले से 
तैयार दिखाई दे रहा है।

पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल ने 
इस वर्ष की थीम “जलवायु परिवर्तन” 
पर आधारित विभिन्न गतिविधियों का 
आयोजन कर विश्व पर्यावरण दिवस 
2026 मनाया तथा पर्यावरणीय सततता 
एवं जलवायु संरक्षण के प्रति अपनी 
प्रतिबद्धता को पुनः सुदृढ़ किया।
पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क 
अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी 
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस अवसर 
पर मुंबई सेंट्रल मंडल के मंडल रेल 
प्रबंधक श्री पंकज सिंह के नेतृत्व में 
वरिष्ठ रेल अधिकारियों एवं कर्मचारियों 
की सहभागिता से वृक्षारोपण अभियान 
आयोजित किया गया। मंडल भर में 
कुल 60 पौधे लगाए गए, जिनका उद्देश्य 
हरित आवरण बढ़ाना, जैव विविधता को 
प्रोत्साहित करना तथा कार्बन अवशोषण 
में योगदान देना है।
अभियान की प्रमुख विशेषताओं में से एक 
मुंबई सेंट्रल स्थित कोच केयर सेंटर के 
निकट अनुपयोगी भूमि का पुनर्विकास 
रहा। पूर्व में जहाँ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 
(एसडब्ल्यूएम) संयंत्र स्थित था, उस क्षेत्र 
को एक सुंदर उद्यान के रूप में विकसित 
किया गया। यह उपलब्ध स्थान के प्रभावी 
उपयोग तथा शहरी हरितीकरण को बढ़ावा 
देने का उत्कृष्ट उदाहरण है। मंडल रेल 
प्रबंधक कार्यालय में आयोजित प्रदर्शनी में 
विश्व पर्यावरण दिवस अभियान के दौरान 

मंडल में संचालित विभिन्न पर्यावरणीय 
पहलों को प्रदर्शित किया गया। साथ 
ही, चित्रकला प्रतियोगिता की पुरस्कार 
विजेता प्रविष्टियों एवं अन्य रचनात्मक 
कलाकृतियों का प्रदर्शन भी किया गया, 
जो रेल कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों 
में पर्यावरण के प्रति जागरूकता और 
रचनात्मकता को दर्शाता है। मुंबई सेंट्रल 
स्टेशन पर लगाए गए विशेष प्रदर्शनों 
के माध्यम से संसाधन संरक्षण के क्षेत्र 
में मंडल की उपलब्धियों को प्रदर्शित 
किया गया। इनमें जल संरक्षण संबंधी 
पहलों तथा ऊर्जा संरक्षण उपायों की 

जानकारी दी गई, जो 
पश्चिम रेलवे की 
सतत एवं पर्यावरण-
अनुकूल कार्यप्रणाली 
के प्रति प्रतिबद्धता को 
रेखांकित करती है।
पर्यावरण जागरूकता 
अभियान को आगे 
बढ़ाते हुए “से नो टू 
प्लास्टिक” अभियान 
के अंतर्गत यात्रियों 
को सूती थैलियों 
का वितरण किया 
गया। इस पहल 
का उद्देश्य एकल-
उपयोग प्लास्टिक के 
स्थान पर पर्यावरण-
अनुकूल विकल्पों को 

अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा 
यात्रियों में जिम्मेदार उपभोग की भावना 
विकसित करना है। इन सभी गतिविधियों 
के माध्यम से मुंबई सेंट्रल मंडल ने 
जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, 
संसाधन संरक्षण तथा सतत जीवनशैली 
के प्रति जन-जागरूकता का प्रभावी प्रसार 
किया। रेल अधिकारियों, कर्मचारियों एवं 
यात्रियों की उत्साहपूर्ण सहभागिता ने एक 
हरित, स्वच्छ एवं अधिक सतत भविष्य 
के निर्माण के प्रति मंडल की निरंतर 
प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित किया।

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी भू-
राजनीतिक तनाव और संघर्ष का असर 
अब केवल तेल बाजारों या वैश्विक व्यापार 
तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसका 
प्रभाव अंतरराष्ट्रीय विमानन उद्योग पर भी 
स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। हवाई 
यात्रा की बढ़ती मांग के बावजूद एयरलाइंस 
कंपनियां बढ़ती लागत, ईंधन कीमतों में 
उछाल और हवाई मार्गों में आ रही बाधाओं 
के कारण गंभीर आर्थिक दबाव का सामना 
कर रही हैं। इसी पृष्ठभूमि में इंटरनेशनल 
एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) 
ने वर्ष 2026 के लिए वैश्विक विमानन 
उद्योग के लाभ अनुमान में उल्लेखनीय 
कटौती करते हुए उद्योग के सामने खड़ी 
नई चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित 
किया है। वैश्विक स्तर पर एयरलाइंस का 
प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था IATA 
की ताजा रिपोर्ट बताती है कि मिडिल 
ईस्ट संकट ने विमानन क्षेत्र की आर्थिक 
गणनाओं को पूरी तरह बदल दिया है। 
संस्था के अनुसार, पहले जहां वर्ष 2026 
में वैश्विक एयरलाइन उद्योग के संयुक्त 
शुद्ध लाभ का अनुमान लगभग 41 अरब 
डॉलर लगाया गया था, वहीं अब इसे 
घटाकर लगभग 23 अरब डॉलर कर दिया 
गया है। यह कटौती दर्शाती है कि उद्योग 
की वित्तीय स्थिति पर युद्ध और अस्थिरता 
का कितना गहरा प्रभाव पड़ रहा है। तुलना 
करें तो वर्ष 2025 में एयरलाइन उद्योग 
का अनुमानित लाभ 45 अरब डॉलर के 
आसपास रहने की उम्मीद जताई गई थी।

विशेषज्ञों का मानना है कि विमानन उद्योग 
की सबसे बड़ी चुनौती ईंधन लागत में तेज 
वृद्धि है। किसी भी एयरलाइन के कुल 
परिचालन खर्च में ईंधन का हिस्सा पहले 
से ही काफी बड़ा होता है, लेकिन मौजूदा 
परिस्थितियों में यह बोझ और बढ़ गया है। 
खाड़ी क्षेत्र में तनाव के कारण कच्चे तेल 
और जेट फ्यूल की कीमतों में लगातार 
उतार-चढ़ाव बना हुआ है। एयरलाइंस को 
आशंका है कि यदि संघर्ष लंबा खिंचता 
है तो ईंधन लागत और अधिक बढ़ 
सकती है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति 
पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। IATA के 
महानिदेशक विली वॉल्श ने कहा है कि 
मुनाफे के अनुमान में कमी के पीछे मुख्य 
रूप से दो कारण हैं। पहला, जेट फ्यूल 
की कीमतों में अपेक्षा से अधिक वृद्धि और 
दूसरा, खाड़ी क्षेत्र से जुड़े हवाई मार्गों में 
उत्पन्न परिचालन संबंधी कठिनाइयां। 
युद्ध और सुरक्षा चिंताओं के चलते कई 
देशों ने अपने हवाई क्षेत्र के उपयोग पर 
प्रतिबंध लगाए हैं या उड़ानों के लिए 
विशेष सावधानियां लागू की हैं। इसके 
परिणामस्वरूप एयरलाइंस को वैकल्पिक 
और लंबे मार्गों का उपयोग करना पड़ रहा 
है। लंबे मार्गों का सीधा असर परिचालन 
लागत पर पड़ता है। जब विमान को गंतव्य 
तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त दूरी तय 
करनी पड़ती है तो ईंधन की खपत बढ़ 
जाती है। इसके अलावा चालक दल के 
कार्य घंटे, विमान रखरखाव और समय 
प्रबंधन जैसी चुनौतियां भी बढ़ती हैं। कई 

एयरलाइंस को अपने उड़ान कार्यक्रमों में 
बदलाव करना पड़ा है, जिससे यात्रियों को 
भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।
रिपोर्ट के अनुसार, एयरलाइंस का कुल 
ईंधन व्यय वर्ष 2025 के लगभग 252 
अरब डॉलर से बढ़कर 2026 में 350 
अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। यह 
वृद्धि विमानन उद्योग के लिए गंभीर चिंता 
का विषय है, क्योंकि ईंधन खर्च अब 
कुल परिचालन लागत का लगभग एक-
तिहाई हिस्सा बन सकता है। ऐसी स्थिति 
में एयरलाइंस के लिए लाभ बनाए रखना 
पहले की तुलना में कहीं अधिक कठिन 
हो जाएगा। इस संकट का असर यात्रियों 
की जेब पर भी पड़ने की संभावना है। 
एयरलाइंस जब बढ़ी हुई लागत का सामना 
करती हैं तो उसका एक हिस्सा टिकट 
कीमतों के रूप में ग्राहकों पर स्थानांतरित 
किया जाता है। वर्तमान परिस्थितियों में 
अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के किराए पहले से 
ही ऊंचे बने हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना 
है कि निकट भविष्य में हवाई किरायों में 
बड़ी कमी की संभावना नहीं है, क्योंकि 
एक ओर लागत बढ़ रही है और दूसरी 
ओर यात्रा की मांग मजबूत बनी हुई है। 
दुनिया भर में पर्यटन, व्यापारिक यात्राओं 
और पारिवारिक यात्राओं की मांग लगातार 
बढ़ रही है। कोविड महामारी के बाद यात्रा 
क्षेत्र में आई तेजी ने एयरलाइंस को राहत 
दी थी, लेकिन अब नई भू-राजनीतिक 
चुनौतियां उस सुधार की गति को प्रभावित 
कर रही हैं। 

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।
केरल स्थित शोध संस्थान “फंड्स 
इन फार्माकोलॉजी” द्वारा डॉ. एबी 
फिलिप्स के नेतृत्व में और सात 
अन्य डॉक्टरों की एक टीम द्वारा एक 
अध्ययन किया गया। डॉ. फिलिप्स 
केरल के कोच्चि स्थित राजगिरी 
अस्पताल से जुड़े हैं और सोशल 
मीडिया पर “लिवर डॉक्टर” के नाम 
से मशहूर हैं। क्या सस्ती जेनेरिक 
दवाएं वाकई महंगी ब्रांडेड दवाओं 
जितनी ही असरदार होती हैं?
यह एक ऐसा सवाल है जिसने न 
केवल मरीजों को बल्कि कई डॉक्टरों 
को भी लंबे समय से परेशान किया 
है। आम धारणा यह है कि कम 
कीमत कम गुणवत्ता का संकेत देती 
है। भारत जैसे देश में यह संदेह विशेष 
रूप से महत्वपूर्ण है, जहां स्वास्थ्य 
सेवाओं पर परिवारों द्वारा किए जाने 
वाले कुल खर्च का लगभग दो-तिहाई 
हिस्सा दवाओं पर खर्च होता है।
डॉ. फिलिप्स के नेतृत्व में किए गए 
इस अध्ययन में केरल के विभिन्न 
क्षेत्रों से आमतौर पर इस्तेमाल होने 
वाली 22 दवाओं के 131 नमूने एकत्र 
किए गए। इन नमूनों में हृदय रोग, 
मधुमेह, संक्रमण, दर्द, एसिडिटी और 
अन्य बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल 
होने वाली दवाएं शामिल थीं। ये 
नमूने सात अलग-अलग प्रकार के 

खुदरा दुकानों से एकत्र किए गए 
थे। इनमें सरकारी जन औषधि केंद्र 
(जेनेरिक दवा केंद्र) और जेनेरिक 
व महंगी ब्रांडडे दवाएं बेचने वाली 
फार्मेसियां शामिल थीं।
इस अध्ययन का वित्तपोषण 
सार्वजनिक योगदान से किया गया 
था। सभी नमूनों को कोडिंग और 
रैंडमाइजेशन प्रणाली के तहत 
एक उच्च स्तरीय मान्यता प्राप्त 
प्रयोगशाला में भेजा गया, जहां 
भारतीय फार्माकोपिया 2022 द्वारा 
निर्धारित मानकों के अनुसार उनका 
कड़ाई से परीक्षण किया गया। इस 
अध्ययन की एक अनूठी विशेषता 
यह थी कि इससे पहले बहुत कम 
शोध प्रयासों में बाजार से खरीदी गई 
ब्रांडेड और जेनेरिक दवाओं की सीधे 
तुलना की गई है, जिनमें सरकार द्वारा 
उपलब्ध कराई गई दवाएं भी शामिल 
हैं, या गुणवत्ता परीक्षण के साथ-साथ 
कीमत का विस्तृत विश्लेषण किया 
गया है।
दूसरे शब्दों में कहें तो, सफलता दर 
100% थी। दवा चाहे जेनेरिक हो या 
ब्रांडेड, सस्ती हो या महंगी, इससे 
कोई फर्क नहीं पड़ा। सभी मामलों 
में, सक्रिय औषधीय घटक की 
मात्रा, शुद्धता और घुलनशीलता दर 
निर्धारित मानकों के पूर्ण अनुपालन 
में पाई गई।

भारत सरकार का पंचायती राज मंत्रालय 
9 जून 2026 को गुजरात के गांधीनगर 
में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर एक 
जागरूकता कार्यशाला का आयोजन कर 
रहा है । इस कार्यशाला में श्री विवेक 
भारद्वाज , सचिव , पंचायती राज मंत्रालय 
, भारत सरकार ; श्रीमती मुक्ता शेखर , 
संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय ; श्री 
धनंजय द्विवेदी , प्रधान सचिव, पंचायत , 
ग्रामीण आवास और ग्रामीण विकास 
विभाग , गुजरात सरकार ; और डॉ. गौरव 
दहिया , अतिरिक्त विकास आयुक्त , 
गुजरात सरकार , राज्य सरकार के वरिष्ठ 
अधिकारियों और आवास एवं शहरी 
विकास निगम लिमिटेड ( एचयूडीसीओ) 
और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक 
( नाबार्ड ) के प्रतिनिधियों तथा पंचायतों 
के प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ 
भाग लेंगे ।
यह कार्यशाला हाइब्रिड मोड में आयोजित 
की जाएगी । गांधीनगर के आसपास की 
पात्र पंचायतें व्यक्तिगत रूप से भाग लेंगी 
, जबकि इस दायरे से बाहर की पंचायतें 
अपने -अपने कार्यालयों से वीडियो 
कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाइव प्रसारण 
में शामिल होंगी । इस पहल के माध्यम 
से , मंत्रालय का उद्देश्य गुजरात भर में 
ग्राम पंचायत और तालुका पंचायत स्तर 
के नेताओं के साथ सीधे संवाद स्थापित 
करना और उन्हें आत्मनिर्भर पंचायत 
कार्यक्रम की परिकल्पना , उद्देश्य और 
परिचालन रूपरेखा से अवगत कराना है ।
कार्यशाला के कार्यक्रम में पंचायती राज 
मंत्रालय के सचिव द्वारा आत्मनिर्भर 
पंचायत कार्यक्रम के दृष्टिकोण पर 

संबोधन , राष्ट्रीय नीति के उद्देश्यों , 
तकनीकी रोडमैप और अपेक्षित परिणामों 
पर विस्तृत प्रस्तुति , आत्मनिर्भर पंचायत 
पोर्टल का पूर्ण - पूर्ण लाइव प्रदर्शन और 
एक संवादात्मक प्रश्नोत्तर सत्र शामिल 
है । नाबार्ड और हुडको के प्रतिनिधि 
भी प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे और 
कार्यक्रम के प्रति अपनी संस्थागत 
प्रतिबद्धता को दोहराएंगे ।​​​
आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्र म भारत 
सरकार की एक पहल है , जिसे पंचायती 
राज मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है 
और इसका उद्देश्य पंचायतों की आर्थिक 
स्वायत्तता को  बढ़ावा देना है । एक 
पारदर्शी राष्ट्रीय चुनौती प्रक्रिया के माध्यम 
से , पंचायतों को आय सृजन करने वाली 
परियोजनाओं और पहलों के लिए विचार 
प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता 
है , जो अप्रयुक्त संपत्तियों और स्थानीय 
स्तर पर  मौजूद अवसरों का उत्पादक 
उपयोग कर सकें । चयनित विचारों को 
मंत्रा लय द्वारा व्यवहार्य और ऋण योग्य 
परियोजनाओं के विकास के लिए समर्पित 
तकनीकी सहायता प्राप्त होगी , जिसमें 
सार्वजनिक - निजी भागीदारी ( पीपीपी) 
, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ( 

सीएसआर ) फंड , 
बैंक वित्त और अन्य 
सरकारी योजनाओं के 
समन्वय से वित्तीय 
सहायता शामिल होगी 
। योजना के प्रत्येक 
चरण में ग्राम सभा की 
अनिवार्य भागीदारी के 
माध्यम से सामुदायिक 
स्वामित्व सुनिश्चित 

किया जाता है । कम से कम 50 लाख 
रुपये के स्व- स्रोत राजस्व ( ओएसआर) 
वाली ग्राम पंचायतें और कम से कम 1 
करोड़ रुपये के ओएसआर वाली तालुका 
पंचायतें , जिनका कार्यकाल कम से कम 
तीन वर्ष शेष हो , इस चुनौती प्रक्रिया में 
भाग लेने के लिए पात्र हैं । पंचायती राज 
मंत्रालय ने ग्रामीण परियोजना विकास में 
संस्थागत विशेषज्ञता प्रदान करने और पात्र 
पंचायतों को वित्तीय सहायता उपलब्ध 
कराने के लिए नाबार्ड और एचयूडीको के 
साथ साझेदारी की है ।
आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम राष्ट्रीय 
ग्राम स्वराज अभियान ( आरजीएसए) 
के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है । 
इसका उद्देश्य स्वायत्त , आर्थिक रूप से 
आत्मनिर्भर पंचायतों की एक नई पीढ़ी का 
निर्माण करना है , जिनमें से प्रत्येक यह 
प्रदर्शित करेगी कि आर्थिक स्वतंत्रता और 
सुशासन साथ - साथ चलते हैं । मंत्रालय 
के दृष्टिकोण के अनुसार , आत्मनिर्भर 
पंचायतें आत्मनिर्भर भारत की सबसे 
मजबूत नींव हैं । गांधीनगर कार्यशाला 
गुजरात राज्य में इस कार्यक्रम के विस्तार 
की शुरुआत का प्रतीक है ।

सरूत। औद्योगिक सुरक्षा मानकों की अनदेखी 
किस तरह कुछ ही मिनटों में चार परिवारों 
की खुशिया ंछीन सकती ह,ै इसका दर्दनाक 
उदाहरण रविवार को सरूत के वराछा 
खाडं बाजार क्षेत्र में दखेन ेको मिला। एक 
औद्योगिक इकाई के भूमिगत ईटीपी (एफ्लुएंट 
ट्रीटमेंट प्लांट) टैंक की सफाई के दौरान चार 
सफाईकर्मियों की दम घटुन ेस ेमौत हो गई। 
प्रारभंिक जांच में सामने आया ह ैकि जहरीली 
गसै स ेभर ेटैंक में बिना किसी सुरक्षा उपकरण 
के प्रवेश किया गया था, जिसके कारण एक 
के बाद एक चार कर्मचारी मौत के मंुह में 
समात ेचले गए। इस घटना न ेन केवल पूरे 
शहर को झकझोर दिया ह,ै बल्कि औद्योगिक 
प्रतिष्ठानों में सरुक्षा नियमों के पालन को 
लेकर गभंीर प्रश्न भी खड़े कर दिए हैं। 
हादसा रविवार सुबह लगभग साढ़े दस बजे 
के आसपास वराछा क्षेत्र स्थित रतिह ज्वैलर्स 
परिसर में हआु। यहां मौजदू अडंरग्राउंड 
ईटीपी टैंक की नियमित सफाई का कार्य 
किया जा रहा था। प्रारभंिक जानकारी के 
अनसुार सफाई के लिए सबस ेपहल ेकर्मचारी 
योगशे नानाभाई जादव टैंक के भीतर उतरे 
थ।े कुछ ही क्षणों बाद उनका सपंर्क बाहर 
मौजदू कर्मचारियों स ेटूट गया और व ेबहेोश 
होकर टैंक के अदंर गिर पड़े। बाहर मौजूद 
सहकर्मियों न ेजब उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं 
दखेी तो उन्हें बचाने के लिए विकास कुमार 
सतंोषभाई सोनावन े और विजय भीखाभाई 
अहिर ेबिना किसी विशेष सरुक्षा उपकरण के 
टैंक में उतर गए। दरु्भाग्यवश वे भी जहरीली 
गसै की चपटे में आ गए और कुछ ही समय 
में बेहोश हो गए।

स्थिति लगातार गभंीर होती दखे वहा ंमौजूद 
सपुरवाइजर निमेश विट्ठलभाई सावलिया ने 
पहले मदद के लिए सूचना दी, लेकिन साथी 
कर्मचारियों को बचाने की कोशिश में व ेस्वयं 
भी टैंक के भीतर उतर गए। जहरील ेवातावरण 
और ऑक्सीजन की कमी के कारण व े भी 
बहेोश होकर अदंर ही फंस गए। इस प्रकार 
कुछ ही मिनटों के भीतर चार लोग मौत के 
शिकंजे में फंस गए और बाहर मौजूद लोगों 
के पास उन्हें बचाने का कोई साधन नहीं था।
घटना की सूचना मिलते ही सरूत फायर 
ब्रिगडे की टीम मौके पर पहंुची और तत्काल 
बचाव अभियान शरुू किया गया। विशषे 
ऑक्सीजन उपकरणों और सरुक्षा ससंाधनों 
की मदद स ेफायर कर्मियों ने टैंक के भीतर 
फंस े चारों कर्मचारियों को बाहर निकाला। 
उन्हें तत्काल 108 एम्बुलेंस के माध्यम से 
स्मीमेर अस्पताल पहुचंाया गया, लकेिन 
चिकित्सकों ने जांच के बाद सभी को मृत 
घोषित कर दिया। हादसे की खबर फैलत ेही 

अस्पताल और घटनास्थल पर परिजनों तथा 
स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई।
मृतकों की पहचान 26 वर्षीय सपुरवाइजर 
निमेश विट्ठलभाई सावलिया, 24 वर्षीय 
विकास कुमार सतंोषभाई सोनावने, 24 
वर्षीय विजय भीखाभाई अहिर े तथा योगशे 
नानाभाई जादव के रूप में हईु ह।ै चारों युवा 
थ ेऔर अपने परिवारों की आर थ्िक जिम्मेदारी 
सभंाल रह ेथ।े इस हादस ेने उनके परिवारों 
को गहर ेसदमे में डाल दिया ह।ै
सबसे अधिक मार्मिक स्थिति योगशे जादव 
के परिवार की ह।ै परिजनों के अनुसार उनका 
विवाह लगभग एक वर्ष पहल े ही हआु था 
और उनकी पत्नी गर्भवती हैं। परिवार के 
अधिकाशं सदस्य घटना के समय गांव गए 
हएु थ।े हादस ेकी सचूना मिलत ेही परिवार 
में कोहराम मच गया। स्थानीय लोगों का 
कहना ह ैकि कुछ घटें पहल ेतक जो व्यक्ति 
अपने परिवार के भविष्य के सपने दखे रहा 
था, वह अब इस दनुिया में नहीं रहा। हादस े

के बाद प्रारभंिक जाचं में जो तथ्य सामने 
आए हैं, उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर गभंीर 
सवाल खड़े कर दिए हैं। वराछा जोन ‘ए’ 
के डिविजनल फायर ऑफिसर रणजीतसिह 
खड़िया के अनुसार घटनास्थल के निरीक्षण 
में यह स्पष्ट हआु कि कर्मचारियों ने पीपीई 
किट, सरुक्षा मास्क, गसै डिटेक्टर या अन्य 
अनिवार्य सरुक्षा उपकरणों का उपयोग नहीं 
किया था। उन्होंने इस ेप्रथम दृष्टया अत्यंत 
गभंीर लापरवाही बताया ह।ै विशषेज्ञों का 
कहना ह ैकि ऐस ेटैंकों में प्रवशे स ेपहल ेगसै 
स्तर की जाचं, पर्याप्त वेंटिलशेन, ऑक्सीजन 
सपोर्ट और प्रशिक्षित सरुक्षा कर्मियों की 
उपस्थिति अनिवार्य होती ह।ै डीसीपी आलोक 
कुमार ने बताया कि यह टैंक ज्वेलरी प्रोससेिगं 
यनूिट स ेनिकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों के 
सगं्रह और उपचार के लिए उपयोग किया 
जाता था। नियमित सफाई के दौरान सरुक्षा 
नियमों का पालन किया गया या नहीं, इसकी 
जाचं की जा रही ह।ै पलुिस ने फैक्ट्री परिसर 
के सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए 
हैं और विभिन्न कर्मचारियों तथा प्रबंधन से 
पछूताछ शुरू कर दी ह।ै विशषेज्ञों के अनुसार 
ईटीपी टैंकों में अक्सर हाइड्रोजन सल्फाइड, 
मीथने, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अन्य 
जहरीली गसैें जमा हो सकती हैं। ये गसैें बहेद 
कम समय में व्यक्ति को बहेोश कर सकती 
हैं और ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु 
तक हो सकती ह।ै इसी वजह स ेऐस ेटैंकों 
को “कन्फाइंड स्पेस” श्रेणी में रखा जाता है 
और इनमें प्रवशे के लिए विशषे प्रशिक्षण तथा 
सरुक्षा प्रोटोकॉल अनिवार्य होत ेहैं।
डिप्टी फायर ऑफिसर प्रकाश इदाव े ने 

बताया कि कंट्रोल रूम को प्रारभंिक सूचना 
केवल एक व्यक्ति के बहेोश होन ेकी मिली 
थी, लकेिन मौके पर पहंुचन े के बाद पता 
चला कि चार लोग टैंक में फंस ेहएु हैं। इसके 
बाद विशषे बचाव अभियान चलाकर सभी 
को बाहर निकाला गया। हालांकि तब तक 
काफी दरे हो चकुी थी। यह हादसा केवल 
एक दरु्घटना नहीं, बल्कि औद्योगिक सरुक्षा के 
प्रति लापरवाही की गंभीर चेतावनी भी माना 
जा रहा ह।ै श्रमिक संगठनों और सामाजिक 
कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि पूर ेमामल ेकी 
निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ 
कठोर कार्रवाई की जाए। उनका कहना है 
कि यदि सरुक्षा मानकों का पालन किया 
गया होता तो चार लोगों की जान बचाई जा 
सकती थी। सूरत जसै ेतजेी से विकसित होते 
औद्योगिक शहर में यह घटना सरुक्षा प्रबधंन 
की कमजोरियों को उजागर करती ह।ै उद्योगों 
में कार्यरत हजारों श्रमिक प्रतिदिन जोखिम भरे 
वातावरण में काम करत ेहैं और उनकी सरुक्षा 
सनुिश्चित करना नियोक्ताओं तथा प्रशासन 
दोनों की जिम्मेदारी ह।ै विशषेज्ञों का मानना 
ह ैकि इस हादस ेके बाद औद्योगिक इकाइयों 
में सरुक्षा ऑडिट, प्रशिक्षण और निगरानी 
को और अधिक सख्ती स े लागू करन े की 
आवश्यकता है। फिलहाल पुलिस, फायर 
विभाग और अन्य सबंंधित एजेंसिया ंमामले 
की विस्तृत जाचं में जटुी हैं। पोस्टमार्टम 
रिपोर्ट और तकनीकी जांच के बाद हादसे 
के वास्तविक कारणों का स्पष्ट खलुासा हो 
सकेगा। लकेिन इतना तय है कि चार यवुाओं 
की मौत ने कई परिवारों को ऐसा दर्द दिया है 
जिसकी भरपाई कभी सभंव नहीं होगी। 

मानसून से पहले सूरत की बड़ी तैयारी, खाड़ी बाढ़ और 
जलभराव पर स्थायी समाधान की दिशा में तेज हुए प्रयास

पंचायती राज मंत्रालय 9 जून 2026 को गांधीनगर 
गुजरात में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर 

आउटरीच कार्यशाला आयोजित करेगा

मिडिल ईस्ट संकट ने उड़ान उद्योग की बढ़ाई चिंता, मुनाफे पर गहराया दबाव

लापरवाही ने ली चार जिंदगियां, जहरीली गैस से भरे ETP टैंक में उतरते गए कर्मचारी और मौत का शिकार बनते गए

मुंबई लोकल ट्रेन की महिला कोच में युवकों द्वारा गुंडागर्दी, महिलाओं की शिकायतों के बावजूद आरपीएफ-जीआरपी निष्क्रिय

विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर मुंबई सेंट्रल मंडल 
द्वारा,हरित पहल एवं जन-जागरूकता अभियान आयोजित

यह कार्यशाला हाइब्रिड मोड में आयोजित की जाएगी, जिसमें गुजरात भर की पात्र ग्राम 
पंचायतों और तालुका पंचायतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा जाएगा

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।
जब देशभर में महिलाओं की सुरक्षा 
को लेकर सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में 
शनिवार को मुंबई की एक लोकल ट्रेन 
के महिला डिब्बे में एक युवक द्वारा की 
गई बदसलूकी की घटना से पता चलता 
है कि रेलवे पुलिस महिलाओं की सुरक्षा 
के प्रति कितनी निष्क्रिय रही है। जब 
महिलाओं ने महिला डिब्बे में सवार 
युवक का विरोध किया और उसे डिब्बे 

से उतरने को कहा, तो युवक चौंक गया 
और उसने मना कर दिया और महिला 
यात्रियों से अभद्र भाषा में बात की।
एक युवक का महिलाओं से बहस करते 
हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल 
हो गया है। वीडियो में महिलाएं उसे 
कोच से उतरने के लिए कहती सुनाई 
दे रही हैं। वीडियो में महिलाएं पहले 
युवक से लेडीज़ कोच से उतरने के लिए 
कहती हैं क्योंकि वह उसमें चढ़ चुका 

है। हालांकि, युवक इससे नाराज होकर 
कहता है कि महिलाएं जो चाहें करें, मैं 
नहीं उतरूंगा और खार स्टेशन पर उतर 
जाऊंगा।
महिलाओं ने युवक को बताया कि ट्रेन 
खार स्टेशन से आगे निकल चुकी है 
और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस 
(सीएसएमटी) जा रही है, लेकिन युवक 
किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। 
अंततः, बांद्रा स्टेशन पर महिलाओं के 

डिब्बे में चढ़ने के बाद भी युवक ने किसी 
की बात नहीं सुनी और किंग्स सर्कल 
स्टेशन पर एक महिला को धक्का देकर 
भाग गया।
अगर आप 1512 हेल्पलाइन पर भरोसा 
करेंगे तो यह काम नहीं करेगा।
महिलाओं के डिब्बे में चढ़े उस “चक्कर 
आने” से परेशान युवक ने बार-बार 
अनुरोध करने के बावजूद नीचे नहीं 
उतरा, इसलिए महिलाओं ने रेलवे 

पुलिस बल (आरपीएफ) और सरकारी 
रेलवे पुलिस (जीआरपी) की हेल्पलाइन 
1512 पर फोन किया, लेकिन उन्हें कोई 
जवाब नहीं मिला। अगर महिलाओं के 
डिब्बे में सिर्फ दो या तीन महिलाएं ही 
सफर कर रही होतीं, तो सोचिए वह 
युवक क्या करता?
इस घटना से लोकल ट्रेनों में यात्रा करने 
वाली महिलाओं की सुरक्षा पर बड़ा 
सवालिया निशान लग गया है।

अध्ययन से पता चला: सस्ती जेनेरिक दवाएं महंगी ब्रांडेड 
दवाओं जितनी ही प्रभावी और समान गुणवत्ता वाली होती हैं


